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.._ भारतीय संविधान-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मुझे यह अधिकार दिया 
था कि में, अध्यक्ष की हैसियत से, संविधान का हिन्दी अनुवाद, 
२६ जनवरी १९५० ई० तक, तथा उस के वाद यथाज्ञीक्र अन्य भाषाओं 
में भी इस के अनुवाद प्रकाशित करा दूं। मुझे यह वांछनीय प्रतीत हुआ 
कि विभिन्‍न भारतीय भाषाओं में संविधान के जो अनुवाद तैयार 
किये जायें उन्त सब में, अगर सम्भव हो तो, संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी 
शब्दों के लिये, जिन का कि विशेष संविधानिक या कानूनी अर्थ है, एक 
ही पर्याय प्रयोग में छाये जायें । इस लिये में ने भाषा-विज्येपज्ञों का एक 
सम्मेलन बुलाया कि वह, जहां तक सम्भव हो, ऐसे पारिभाषिक शब्द 
प्रस्तृत करे जो प्राय: सर्वत्र प्रयुक्त होते हों भौर जिन को हम विभिन्‍न भाषाओं 
'में निकलने वाले संविधान के अनुवादों में प्रयुवत कर सकें और अन्‍्ततोगत्वा 
जिन को हम अग्य सरकारी, कानूनी, अदालती और शासन सग्वन्धी कामों में 
भी प्रयुक्‍त कर सकें । यह सम्मेलन मध्य प्रान्तीय विधान-सभा के अध्यक्ष 
श्री घनव्यामसिंह गुप्त के सभापतित्व में समवेत हुआ । इस में अनुसूची ८ में 
दी हुई सभी भाषाओं के प्ररु्यात विद्वान प्रतिनिधि रदरूप सम्मिलित 
हुए । इस सम्मेलन ने संविधान में प्रयृवत पारिभाषिक शब्दों का 
एक कोष तेयार किया और अनवाद-समिति ने, जिसे कि संविधान के 
हिन्दी रूपान्तर का काम सौंपा गया था, हिन्दी अनुदाद तंथार करने 
में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया हैं। 


संविधान के इस अनुवाद में प्रयुवत कई दब्द, संभव हैँ, कुछ लोगों 
को फिलहाल बिल्कुल नये से प्रतीत हों। पर इस सम्बन्ध में यह याद 
रखना चाहिये कि ये शब्द भारत की अधिकांश भाषाओं के प्रतिनिधियों 
को स्वीकार्य हैं और इस लिये देश के अधिकांश लोगों कोया तो अभी 
या निकट भविष्य में अवश्य वोधग्रम्य हो जायेंगे । कुछ झब्द इस 
में ऐसे भी मिलेंगे जिन का प्रयोग उस से कुछ 'भिन्‍न अर्थ में हुआ 
हैं जिस में कि आम तौर पर इन का प्रयोग हिन्दी में हुआ करता है 
मसलन जामिन' शब्द इस में का! के अर्थ में प्रयुवत्त किया गया 
किन्तु हिन्दी में 'जामिन' से साधारणत: वह ध्यवित समझा जाता 
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जो किसी की जमानत के लिये खड़ा हो। किन्तु यहां इस छाब्द को 
भिन्‍न अर्य में रखना इस लिये जहूरी समझा गया कि अधिकांश भारतीय 
भाषाओं में जाभिन' शब्द %७॥ के अर्य में प्रयुक्त होता है । प्रस्तुत अनु- ' 
वाद में आने वाले नये छाब्दों में से कुछ तो ऐसे हैं, जो भाषा-सम्मेलन 
के निर्णय के फल स्वरूप, जिस ने कि अंग्रेजी के पारिभाषिक दाब्दों के 
पर्याय निश्चित करने के लिये विभिन्‍त भाषाओं के शब्दों पर विचार . 
किया, यहां लिये ग्रये हैं। उदाहरण के लिये 'पंचाट' शब्द काश्मीरी जुबान 
में “४फ़&'त! के लिये प्रयोग में आता हैँ और चूंकि यह शब्द सम्मेलन के 
सदस्यों को मान्य हुआ इस लिये इस अनुवाद में *8ज्न&70' का अनुवाद 'पंचार्टाी। 
किया गया है । आशा हूँ कि जब भारतीयं संघ और उस के अंगभूत राज्यों में 
सरकारी कामों के लिये हिन्दी बरती जाने छंगेगी तो ये शब्द, जिन का 
कि इस अनुवाद में प्रयोग हुआ हु, सरकारी कामों के लिये प्रामाणिक 
हिन्दो शब्द मारने जातेंगें।. $ 
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संघ का नाम और राज्य-दक्षेत्र 

नय राज्यों का प्रवेश या स्थापना 5 

नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों क क्षत्रों, सीमाओं या नामों 
का बदलना | 5६ 55 
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नागरिक न होंगे... रे 35४ 


प्ागरिकता के अधिकारों का वना रहना ... ४४४ 


संसद विधि द्वारा नागरिकता क अधिकार का विनियमन करेगी 


0 ७ 82 


का 


पृष्ठ संख्या 

॥। 
४४२ २ 
४५४ २ 
५ २ 
पु ३े 
ढक है 
७० ४ 
«5३३४ प्‌ 

प्‌ 
० न४ ६ 
्डः ६ 
नहर *;क्‍ 


अनुच्छेद 
भाग रे 
» मूल अधिकार साधारण 
27 की साधारण 
१२ परिभाषा पे 2 + *३- 
१३६ मूल अधिकारों से असंगत अथवा उन का अल्पीकरण करने वाली 


- शेड 
श५ 


१६ 


१७, 


१९ 


२६ 
२२ 


र्रे 
श्४ड 


रश्५ 


२६ 
२७ 
२८ 


विधियां 


४ ह 
हे कक ६ क्रूर ग्न्न 


समता-अधिकार 

विधि के समक्ष समता... - नाक गे 
घ॒र्म, मलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का 

प्रतिषेघ हक श कि 
राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता डा 
अस्पृश्यता का अन्त -.-. हे 8 
खितावों का अन्त. ..- हि का 

उस्वातन्त्य-अधिकार 


वाक्‌-स्वातन्त््य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण ... 
अपराधों के लिये दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण. «- 
प्राण और देहिक स्वाघीनता का संरक्षण ... 90४ 
कुछ अवस्थाओं में वन्गीकरण :र तिरोघ से संरक्षण - 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 


भानव के पण्य और वलात्श्नम का अ्तिपेध ४४० 
कारखाने आदि में वच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध....- 


चर्म-स्वातन्त्रय का अधिकार 


अन्तःकरण की तथा घर्म के अवाध मानने, आचरण और प्रचार करने 
की स्वतन्त्रता --* «४६ मद क 

घामिक कार्यों के प्रवन्ध की स्वतन्त्रता ५ 

किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिये करों के देंने के बारे में स्वतत्वता 

कुछ शिक्षा-संस्थाओं में धामिक शिक्षा अधवा घामिक उपासता में 
उपस्थित होने के विषय में स्वतन्त्रता ही 


पृष्द संख्या 


०१ 


७ 


८४० ४० (७७ ७ 


६० 
श्र 
श्र 
श्र 


62 


१५ 


ध्५ 
१६ 


६६ 
१६ 


अनुच्छेद... पृष्ठ संख्या 


संस्कृति ओर शिक्षा सम्बन्धी अधिकार | 
२९ अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण. ... . बक ह2 १७ 


३०. शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का 
अधिकार नहर घह “कर #०« १७ 
सम्पत्ति का अधिकार 
३१ सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन 325 का दी १७ 


साविधानिक उपचारों के अधिकार 


३२ इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के उपचार ४३४ १९ 
३३ इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों के लिये प्रयक्‍िति की अवस्था 


में, रूपभेद करने की संसद्‌ की शक्ति म्क २० 
३४ जव किसी क्षेत्र में सेना-विधि प्रवृत्त हैं तव इस भाग द्वारा दिये गये 
अधिकारों पर निवेन्धन ट बड़ २० 
३५ इस भाग के उपवन्धों को प्रभावी करने के लिये विधान ५०० २०: 
हर 5 
भाग ७ 


राज्य की भीति के निर्देशक-तत्त्वे 


4 


३६ परिभाषा ४5० ००० >२६ 58 श्र 
३७ इस भाग में वर्णित तत्त्वों की प्रयुवित ... हि ३६४ श्२ 
३८ लोक-कल्याण की उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था वनायेगा. ..« श्र 
३९ राज्य द्वारा अनूसरणीय कुछ नीति-तत्त्व हक है २२ 
४०. ग्राम-पंचायतों का संघटन ४ शक +8-.. “हैंड 
४१ कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पान का अधिकार... र्३ 
४२ काम की न्याय्य तथा मानवोचित दश्ाओं का तथा प्रसूति-सहायता ह 

का उपवन्ध ... 5 ४५४४ 2१ २३ 
४३ श्रमिकों के लिये निवर्हि-मजूरी आदि ०9 2 २३ 
४४ नागरिकों के लिये एक समान व्यवहार-संहिता ४०५ न १३ 
४५ वालकों के लिये निःशुल्क और अनिवाय॑'शिक्षा का उपवन्ध ४५६ र्ड 
४६ अनूसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य दुर्वल विभागों के शिक्षा 

.. और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति ४५ ०... रेड 

४७ आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचो करने तथा सार्वजनिक 

स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कतव्य *०४ ४४... २५४ 
४८ कृषि और पशुपालन का संघटन +#«« 2९६ - २४ 


४९ राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों का संरक्षण जल. रह 


: अनुच्छेद: 


कं ण्‌ [६। 
५१ 


प्र 
“५३ 
पड 
.पष 
पद 
, "पूछ 
का 


"५९ - 


0० 


द्द 
६१ 
दर 


'द्डे 


द्प्‌ 


६ 
हे 
ग् द्‌ ८ 
६९ 


रे 


कार्यवालिका से न्यायपालिका का पथक्करण 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति 


भाग ५ 
संघ 


अध्याय १.---कार्यपालिका 


भारत का राष्ट्रपति न 

संघ की कार्यपालिका शक्ति बदल 
राष्ट्रपति का निर्वाचन 435 है 
राष्ट्रपति के निर्वाचच की रीति... 
राष्ट्रपति की पदावधि क ₹ ४४७०... 
पुन्रनिवाचिन के लिये पात्रता | 
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अहंँताएं 
राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें... ... 
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या.प्रतिज्ञान_... 
राष्ट्रपति पर महाभियोग लूगाने की प्रक्रिया 


राष्ट्रपति-यद की रिक्‍्तताब्यू्ति के लछिये.निर्वाचन करने का समय 
तथा आकस्मिक रिकक्‍तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदा- 


वधि 5 हल 
भारत का उपराष्ट्रपति " दा 


राष्ट्रपति और उपराष्ट्पति 


#७क 


उपराष्ट्रपति फा परद्देन राज्य-परिषद्‌ का सभापति होना 


राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता अथवा उस की अनपस्थिति 
में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना 'अथवा उस के 


छृत्यों का निविहेने.._...|| «+«« 
उपराष्ट्रपति का निवाचान॒ -. --« 
उपराष्ट्रपति की पदावधि ४२७ 


उपराष्ट्रपति के पद की रिक्‍्तता-पूति के लिये निर्वाचल करने का 
समय तथा आकस्मिक रिक्‍्तता-पूि के छिये निर्वाचित व्यक्ति 


की पदावधि 222 बोि 


उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 


राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति क निर्वाचन से सम्बन्बित या संसक्‍त विषय 


कक 


# 


पृष्ठ संख्या 


र५्‌ 


हा 


२६ 
२६ 
२६ 
२७ 
२८ 
२८ 
२८ 
२५ 
३० 


३१ 
३१ 


देर 


डर 
श्र 


३४ 


दे, 


ड्रेप्‌ 
ड्र५्‌ 


स्ञनुच्छेद 


ण्र्‌ 


७्रे 


७४ 
9५ 


9 दृ 


'१७ 
9८ 


'9९ 


८१ 
८२ 


८३ 
८४ 
<५ 
८६ 
८७ 
-८८ 


८९ 
२० 
२१ 


क्षमा, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश क निलम्बन, परिहार 
या लूघूकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति मन 
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार २४५ 


मंत्रि-परियदद्‌ 6 


राष्ट्रपति को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद्‌ 
मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध पी ५३० 


भारत का महान्यायवादी 
भारत का महान्यायवादी 4:2३ ४ 
सरकारी कार्य का संचालन 


भारत सरकार के कार्य का संचाठ्त ... नम 
राष्ट्रपति को जानकारी दनें आदि विषयक प्रधान मंत्री के कर्तंन्य 


अध्याय २--संसद्‌ 


साधारण 
संसद्‌ का गठन... बल दब 
राज्य परिषद्‌ की रचना बे 52४ 
लोक-सभा की रचना अप *गेर 
भाग (ग) में के राज्यों तथा राज्यों से अन्य राज्य-द्षेत्रों के प्रतिनिधित्व 
के बारे में विशेष उपवन्ध बद्ड २०८ 
संसद्‌ के सदनों की अवधि बेन *5 
संसद्‌ की सदस्यता के लिये भहुँता...... ५४ 
संसद्‌ के सत्तू, सत्तावसान और विघटन 2८ 


सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजन का राष्ट्रपति का अधिकार 


संसद्‌ के प्रत्येक सत्तारम्भ में र.ब्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 
सदनों विपयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार 


संसद्‌ के पदाविकारी 
राज्य-परिपद्‌ के सभापति और उपसभापति 
उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग, तथा पद से हटाया जाना 


उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-प॒द के कततेंव्यों के पालन- 
करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की, शक्ति 


पृष्ठ संख्या 


डेप 
३६ 


३७ 
इ्े७ 


३७ 


३८ 
३८ 


३९ 


३९ 
४० 


४१ 


58 


४२ 
दर 
३ 
४३ 
४३ 


४३ 
है 


रेण्ठ संत्या' 
पढ़ से हटाने के। संकल्प विचातपीन गन जले पेभा- 
है तब ता 
पतिया उपसभाषति “ठित्तीब न होगा हे | ४८ 
* है लोकसभा के चध्यक्ष कौर उपाब्यक्ष ध् । 
४ और उप्रध्यक्ष व३ | है 
+. अध्यक्ष ञ्छ +। पद-रिक्‍्तत्ा ? पवत्याय तथा पदेसे इसका 
जाना कक ०० ड्वप्‌ 
है ५ बह करे कतंच्य पालन की जथयो वध्यक्ष के सूप भें कार्य केरने ह 
* "कं, उपाध्यक्ष ५. या दन्य व्यक्ति की शक्ति बे ४६ 
5६ जब उस  'द से हटाने के! संकल्प विचाराबीन हो तव वच्यक्ष 
वा उपाध्यक्ष लाक-सभा की वठकों में पीठासीन न होगा कई ४६ 
९७ सभापति बोर उपचभाषति तथा मव्यत्ल और उपाध्यक्ष के केतन | 
है और भत्ते हक कक री ] ३. 
3८ संसद का सचिवालय पक -४७ 
बन 3] > प्र | 
> काय- पचालप पं शा 
९९ सदस्यों हारा शपथ का अति न «०० मन न"... डेट 
१०० सदतों में मतदान, रिक्‍्तताओों के होते हुए भी पैदतों की कारये करते 
क। जक्ति तथा पणपूर्ति . ८ ४५ “०. ४८ 
| सदस्यों हक € अनह॑ताएं टी । 
ह स्थि की अनहंत ह 
(० र स्थानों की रिक्‍्त्ता क्क्छ कक थे ी कक ४९ 
१०२ पदस्यता के लिये बनहताएं- के 42५ न. ५० 
१०३ सदस्यों की बनहतायों विषयक अच्तों पर विनिश्चयन ,, न. ६० 
१०४ अनेच्छेद 5६ के बीन शपथ था अतिज्ञान करने से पुर्व अयवा जहूँ न 
होते हुए बबवा अनह किये जाने एर बैठने, जौर मत्त देते के लिये ह 
द््ड ७ क्क््क # ०५ ७०५ हि | ई्‌ 
पसद्‌ और ज्स के पेद्स्यों की शवितियां, विज्येषधिकार आ र उन्मूकितियां 
१०५ संसद के सदतों की पैया उत्त के भेत्स्यों और प्मितियों की शक्तियां, 
है विशेषाधिकार चफार्‌ जआादि छल ३०७ *०« हर 4 
रर 9 दर सदस्यों के वेतन ओर भत्ते ह जी. स्बक ३३५ प्र 
विधान-प्रक्रिया & 
१०७ विधेयकों के 3र९:स्थापन बौर परण विपयक उपकन्ध *०.. ६४२ 
श्‌ ०८ किन्हीं बवसस्‍्थानों में दोनों त्त्नों का संयुक्त बैठक ४ न््छ्क 


है] 

क् 

थे 
लो 
१४ 


न्यायारूय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ... 


अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
२०९ धघन-विधेयकों विषयक विश्येष प्रक्रिया ... १५ ४४४ प्‌ 
2१० धन-विधेयकों की परिभाषा 7; +०० ५६ 
2१११ विधेयकों पर अनुमति ४२४ 2५६ बडे ण्छ 
ह 8 से 
वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 
११२ वाषिक-वित्त-विवरण हा ५८ 
२११३ संसद में प्रावकलनों के विषय में प्रक्रिया ७४० 5४ ५९ 
११४ विनियोग-विधेयक ... ९५ 3८5 ५३ नस ६० 
११५ अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान ... 0 अब 3६२ ६० 
११६ लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान ६05 ६१ 
११७ वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध . .. ६२ 
“ साधारणत्या प्रक्रिया 
११८ प्रक्रिया के नियम < 2४ ६३ 
- ११९ संसद में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन ब55, “डी 
१२० संसद में प्रयोग होने वाली भाषा सा द्ट्ढ 
१२१ संसद में चर्चा पर निर्वन्चन ४०४ कम ४५ द्द्ष्‌ 
१२२ च्यायालय संसद्‌ की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे... 22४ द्ष 
2 श्नाय ३,--राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां 
१२३ संसद्‌ के विश्वान्ति-काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रस्यापन शक्ति ६५ 
अध्याय ४.---संघ की न्यायपालिका 
१२४ उच्चतमन्याथालय की स्थापना और गठन रे दर 
१२५ च्यायाधीश्षों के वेतन आदि ०४० , ् 
१२६ कार्यकारी मररूय न्‍्यायाधिपति की नियुक्ति गम ६९ 
१२७ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के ६९ 
१२८ सेवा-निवत्त न्यायाधीशों की उच्चतमन्यायारूय की बैठकों में 
उपस्थिति २०६ मु दा ७० 
१२९ उच्चतमन्यायालूय अभिलेख-न्यायारूय होगा सम छ० 
१३० उच्चतमन्यायारूय का स्थान हम 3३५ शक ७० 
., १३१ उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार ७० 
१३२ किन्हीं मामलों में उच्चन्यायालूयों से अपील में उच्चतम- 


अनुच्छेद 


र्रेरे 


१३४ 


१३५ 


१३६ 


१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 


१४१. 


१४२ 


१४३ 
श्डड 


श्डप 
१४६ 


. १४७: 


श्ड्ट 
१४९ 
१५० 


१५१ 


' श्ष्र 


उच्चन्यायालयों से व्यवहार-विषयों के बारे की, अपीलों में -. 
उच्चतमन्यायारूय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किक 
दंड-विषयों में उच्चतमन्यायालूय का अपीलीय क्षेत्राधिकार 
वर्तमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालूय का क्षत्रा- 
धिकार और शक्तियों का उच्चतमन्यायाल्‍ूय द्वारा प्रयोक्‍तव्य 


होना कर ५ ० 


अपील के लिये उच्चतमन्यायालय की विशेष इजाजत - 

निर्णयों या आदेशों पर उच्चतमन्यायालूय द्वारा पुनविोकन - - 
उच्चतमन्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि 

कुछ लेखों के निकालने की शवित का उच्चत्रमन्यायलय को प्रदान 


 उच्चतमन्यायालूय की सहायक शक्तियां. - "८ 


उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को वन्धन- 
कारी होगी. ....  .. कि 
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में कार्य करेंगे... ० 
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राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि ... 5५ 
राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये बहता... 
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साग कक 
प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य 

प्रथम अनुमूची के भाग (ग) में के राज्यों का प्रशासन “व 
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संसद्‌ की थक्ति - 2 मम शक १९१ 
३२८ किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये मिर्वाचनों 

के सम्बन्ध में उपवन्ध बनाने की शवित ४३ ४58 १९१ 


३२९ निर्वाचत विपयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक... 


+ 
] 
ज्ह््ि 
ब्ट्फ 
न्श्प् 


मा क । 


श्८ ] 


भाग १६ 
कतिपय वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपचन्ध 


३३० अनुसूचित जातियों और अनुस्तचित आदिमजातियों के लिये लोक- 
स्मा स््‌ स्थाना क्ता रक्षण +०क हल कक 


३३१ छोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समृदाय का प्रतिनिधित्व 

३३२ राज्यों को विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनसचित _ 
आदिमजावियों के लिये स्थानों का रक्षण ४५ हर 

रे२े३१३ राज्यों को विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समृदाय का प्रतिनिधित्व ... 

३३४ स्थानों का रक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से 


दस वर्ष के पश्चात्‌ न रहेगा ... ६२५ डरे 
३३२५ सेजाओं और पढों के लिये अवुसू चित जातियों और अनु सूचित आदिम- 
| जातियों के दावे कक कब १9३ + 0, 


३३६ कतिपय सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिये विशेष उपचनन्‍्ध-.. ... 
३३७ आग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण-अनुदान के लिये विशेष 


उपवन्‍्ध है बस कब क ० क ३० 
३३८ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों इत्यादि के लिये . 
विज्येप पदाधिकारी से २ ५2६ 
३३९ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याणार्य 
संघ का नियंत्रण ४३ ब्लड 5 
३४० पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अनुसंधान के लिये आयोग की 
३४१ अनुसूचित जातियां... +** हद 
३४२ अनुसूचित आदिमजातियां ् न्ब- 
भाग ६७ 
राजसापा 


अध्याय १-संब की झाषा 


+>क 


३४३ संघ की राजभाषा .. 
३४४ राजभापा के लिये संसद्‌ का आयान कार समिति  ..« 


पृष्ठ संख्या 


३७४ 


२०० 


आता 
न) 
न 
| अब | 


अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 


अध्याय 7,--प्रादेशिक भापाएं 


३४५ राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं ग ४० २०२ 
३४६ एक राज्य और दूसरे के वीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में 

संचार के लिये राजशपा . ... स्ज्ड ५न। रण्२ 
३४७ किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली 

भापा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध . बे ४ २०२ 


अध्याय ३,--उच्चतमन्यायारूय, उच्चन्यायालय आदि की भापा 
३४४८ उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायारयों में तथा अधिनियमों, 


विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा ... को २०३ 
३४९ भाषा सम्बन्धी कुछ विश्वियों के अधिनियमित करने के लिये विद्येप 
प्रक्रिया लर्र 22% 20५ >> ० २०४ 
अध्याय ४,--विशेष निर्देश 
३५० व्यथा के निवारण के लिये अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा ब्छ २०४ 
३५१ हिन्दी भाषा के विकास के लिये निर्देश हि २०५ 
भाग (८ 
आपात-उपवन्ध 
३५२ आपात की उद्घोपणा दर ५५२ २5 २०६ 
३५३ आपात की उद्घोपणा का प्रभाव ... कम २०७ 
३५४ आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण 
सम्बन्धी उपबन्धों करी प्रयुक्ति ... ्र र्ट २०७ 
३५५ वाह्य आक्रमण और आभश्यन्तरिक अशथ्ान्ति से राज्य का संरक्षण 
करने का संघ का कर्तेब्य धर बट बन २०८ 
३०६ राज्यों में संविवानिक तन्‍्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबन्ध ... २०८ 
३५७ अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाछी गई उद्घोषणा के अवीन विधायिनी 
शक्तियों का प्रयोग ० न 222 २१० 
३५८ आपातों में अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का निलम्बन ... रे २१२ 
३५९ आपात में भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निछम्बन ... २१२ 
३६०. वित्तीय आपात के वारे में उपबन्ध ... ५०४ बड श््ए 
भाग १६ 
प्रकीणो 
] 


३६१ राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमु्खों का संरक्षण न २१४ 


अनुच्छेद 
३६२ देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विश्येषाधिकार हर 
३६३ कतिपय संवियों, करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में न्यायालयों दारा 
| हस्तक्षेप का वर्जन का 52 है 
३६४ महा-पत्तनों और विमान-क्षेत्रों के लिये विशेष उपवन्ध म 
३६५ संघ द्वारा दिये गये निद्ेशों का अनुवततन करने या उन को प्रभावी 
करने में असफलता का प्रभाव .:. 2 
३६६ -परिभाषाएं ... ४५ ब्ब्र व 
३६७ निर्देचन न ०3० ४ हि 
साग २० 
संविधान का संशोधन 
३६८ संविधान के संशोद्दन के लिये प्रक्रिव के 
भागर 
अस्थायी तथा अन्‍्तर्कालीन उपवन्ध 
३६९ राज्य-सूची में के कुछ विपयों के वार मे विधि बनाये की संसद की 
इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो कि वे विषय समवर्ती सूची कै हू... 
३७० जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपवन्ध 
३७१ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के विषय में अस्थाया 
उपवन्‍न्ध ट् * न «अं 
३७२ वर्तेमाव विधियों का प्रवृत्त वच रहना तथा उन का अनकलन॒ ..-. 
३७३ निवारक-निरोध मे रखे गय व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अवस्थाओं 
| में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति * 3 "कर 
३७४. फेडरलन्यायालय के च्यायावीञा के, तवा फेडरलन्यायालय में अथवा 
ह सपरिपद्‌ सम्नाट्‌ के, समक्ष लम्बित कार्यद हियों के बारे में उपवन्ध 
३७७० संविधान के उपवन्धों के अधान वह #। स्थायालयों, प्राधिकारियों 
चर पु हेलो, 
और पदाविकारियों का छृत्य करत रहना ' ०० दल 
३४७६ उच्चन्यायारूब के न्‍्यायावीशों के वार मे 20 के 
३88 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वाई में उपवस्य 
३७८ छोकसेवा-आयोग के वाद मे उपवत्ध बे हि पर 
३७१९ _अन्तर्कालीन संसद्‌ तथा उत्त के अव्यत्ष और उपाध्यक्ष के वारे मे 
इज े 
उपबन्ध.. -- धन «5 २४३ 
३८० दाष्ट्रपति के बारे में उपवन्ध *४५ >डई 5२ 


राष्ट्रपति को मंत्रि-परिपद्‌ सा रे 


पृष्ठ संख्या 
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अनुच्छेद 
३८२ श्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के अन्तकालीन विधान- 
मंडलों के बारे में उपबन्ध ..- बे 2 
३८३ ब्रांतों के राज्यपालों के बारे में उपवन्ध 23 रे 
३८४ राज्यपालों की मंत्रि-परिषद्‌ ५० 55 डर 
३८५ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान- 
मंडलों के बारे में उपकन्ध ... शत ि <»« 
३८६ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों की मंत्रि-परिपद्‌ कर 
३८७ कुछ निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये जनसंख्या के निर्धारण के वारे में 
विशेष उपवन्ध 55४ न बे 
३८८ अन्तर्कालीन संसद्‌ तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में 
आकस्मिक रिक्‍तताओं की पूर्ति के बारे में उपबन्ध ५४८ 
३८९ डोमीनियन विवान-मंडल तथा प्रांतों और देशी राज्यों के विधान- 
मंडलों में लम्बित विधेयकों के बारे में उपबन्ध ... ब्डै 
३९० इस संविधान के प्रारम्भ और १९५० की ३१ मार्च के वीच प्रास्त या 
उत्थापित या व्यय किया हुआ घन ब्न्र २न> 
३९१ कुछ आकृस्मिकताओं में प्रथम और चतुर्थ अनुमूची को संशोंवत 
करने की राष्ट्रपति की शक्ति ... बडा बन 
३९२ कठिनाइयां टूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति २६ डर 
भाग र२ - 
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन 
३९३ संक्षिप्त नाम ... मे +ड5 *्रर 
३९४ प्रारम्भ गा ४2५ श ले 
३९५ निरसन कि मा »े 222 
अनुसूचियां 
प्रथम अनुसूची-भारत के राज्य और राज्य-द्षेत्र 5 ० 
द्वितीय अनुसूची-- 


भाग (क)-राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित 


राज्यों के राज्यपालों के लिये उपबन्ध ४३५ ४४ 


भाग (ख)-संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) मौर भाग (ख) में . 


के राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध में उपवन्ध ... 


पृष्ठ संख्या 


२२५ 
२१३६ 
र३७ 


२३७ 
२३७ 


२३८ 
र३८ : 
२४० 
२४० 


र४१ 
२४१ 


र्ध्ट 


र्४प 


[ २१२ ] 


अनुसचियां 


भाग (ग)-लछोक-सभा के वध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-परिपद 


्‌ 


के सभापत्ति और उपसभापति के तथा प्रथम अनसची के 


' भाग (क) में के राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और 


उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसी राज्य की विधान-परिपद्‌ के 


सभापति दौर उपसभापति के सम्बन्ध में उपकनन्‍्ध 


भोग (घ)--उच्चतमन्वायारूय तथा प्रथम बनुसूची के भाग (क) में 
सम्बन्ध 


' राज्यों के उच्चन्यायाल्यों के न्यायाधीशों के सम्बन् 
उपवबन्‍्ध कक डे 08 #थ 

भाग (53)-भांरत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में उपवन्ध 
ततीय अनुसूची-शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र 2 
चतर्थ अनसची-राज्य-परियद्‌ में के स्थानों का बंदवारा 


घृ्‌ः 
सर 


७०% 


पंचम अनसची-अनुसूचित क्षेत्रों कौर जनुसूचित बादिम जातियों के प्रशासन 


और नियंत्रण के सम्बन्ध में उपवन्ध 


भाग (क)-सावारण .«« डे हक 

भाग (ख)-अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित "बादिमजातियों का अश्ासन 
और नियंत्रण ५६ &४« 

भाग (ग)-अनुसूचित क्षेत्र े ॥०« 

भाग (घ)-अनुसूची का संशोवत_. ««« 4०४ 


पृष्ठ अनसची-भआसाम में के आदिमजातिक्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपवन्ध 


सप्तम अनुसूची- 


सूची १.-संघ सूची | ० न 
सूची २.-राज्य-सची ४5६  न्‍न्‍- 
सच्ची ३.-समवर्ती सूची 6० & «४ 
अष्टम अनूसची-भाषाएं ..« बन... :** 


न्‍अजनमन्‍मम«-कन»+नननमन वनमन-++33>3 ट्रमाममामा +अनकमनकनन +»मममम-नय 


भारत के संदिधान का पारिभाषिक-झव्दावलिल्कोप. -«- 


पुष्ट संल्या 


र्‌४९ 
२५० 


र५३ 


२५७ 


श५५६ 
२५९ 
२६१ 
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भारत का संविधान 


हम, भारत के लोग,भारत को एक सम्पूर्ण अश्युत्व-सम्पन्न 
'णीकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उस के 
समस्त नागरिकों को ; 
सामाजिक, आर्थिक और राजनंतिक . न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
' और उपासना की स्वतंत्रता, 
प्रतिष्ठा और अवसर. की समता, 
प्प्राप्त कराने के लिये, 
तथा उन सब में 
व्यक्ति ,की गरिमा और राष्ट्र की 
एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता 
बढ़ाने के लिये 
' दृढ़संकल्प हो कर अपनी, इस संविधान-सभा में 
आज , तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति 
मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार छ विक्रमी ) 
. को एतदूद्वारा इस संविधान को अड्रीकृत, अधिनियमित 
ओर आत्मार्पित करते हैं । 


प्रस्तावना, 


संघ का 
ताम और 
राज्य-क्षेत्र, 


नये राज्यों 
का प्रवेश 
मा स्थापना 


नये राज्यों 
का निर्माण 
और वर्तमान 
राज्यों के 
क्षेत्रों, 
सीमाओं या 
ह्वामों का 
दइदलवना, 


संघ और उस का राज्य-क्षत्र 


भाग १ 


बट ॥॒ ले है 
१. (१) भारत, अर्थात्‌ इण्डिया, राज्यों का संघ होगा 


(५) उस के राज्य भर 
(२) उस के राज्य और राज्य-क्षत्र प्रथम अनुसची के भाग 


होंगे । 


(३) भारत के राज्य-क्षेत्र में-- 


(क). राज्यों के राज्य-ब्लेत्र ; 


समाविष्ट होंगे ! 


४२ संसद, विधि हा 
जनन्‍हें वह उचित समझे, संघ में नये 


कर सकेगी । 


.._[ख) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में 
72 34% "ला - 5 


(ग) ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र 


४३ संसद्‌ विधि हारा-: 


(ख) किसी राज्य कं क्षेत्र बढ़ा सकेगी; - 
का क्षेत्र घटा सकेगी 


(ग) किसी राज्य 


था अधिक 


कर अथवा किसी प्रदेश 
के साथ मिला कर नया राज्य 


(घ) किसी राज्य 


(ड:) किसी राज्य के 


प्रन्तु इस प्रयोजन के लिये 
रिश बिना, तेंधी जहां विधेयक में 


१] 
ग्ु 


बे बटर ् 
जो अजित किये $,जाय, 


(क) किसी राज्य से उस का प्रदेश अलग कर 


(क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य और उन के[राज्य-क्षे्र 


रा, ऐसे निवन्धनों और शर्तों के साथ 
राज्यों का प्रवेश याप्रएस्थापता 


के अथवा दो 


राज्यों या राज्यों के भागों को मिला 


को किसी राज्य के भाग 


बना सकेगी; 


है 


की सीमाओं को वदल सकेगी; 


9० 


अन्तविष्ट प्रर 


नाम को वंदल सकेगी : 


कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिंपा 
थापना का प्रभां 


जे 


है कर 


भारत का संविधान . [३ 
भाग १--स्ंघ और उस का राज्य-क्षेत्र--अनु ० ३-४६ 
प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य 
या राज्यों की सीमाओं पर अथवा किसी ऐसे राज्य या राज्यों के 


नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जव॒ तक कि विधेयक की पुरः:- 
स्थापना की प्रस्थापना के तथा उस के उपचन्ध, इन दोनों के सम्बन्ध 


' में, ययास्थि ति, राज्य के विधान-मंडल अथवा राज्यों में से प्रत्येक के 


विधान-मंडल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से न जान लिये 
हों तब तक, किसी सदन में पुरःस्थापित, त्र किया जायेगा । 


४४. (१) अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में 
प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसची के संशोधन के लिये ऐसे उपवन्ध 
अन्तविष्ट होंगे जो उस विधि के उपवन्धों को प्रभावी बनाने के- लिये 
आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक प्रासंगिक और आनुषंगिक उपवन्ध 
(जिन के अन्तर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के, संसदु 
या विधान-मंडल या विधान-मंडलों में, प्रतिनिधित्व के बारे में उप- 


: बन्ध भी हैँ) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद्‌ आवश्यक समझे ॥ 


--(२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के 
प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी 
जायेगी । 


प्रथम और 
चतुर्थ अनु- 
सूचियों के 
संशोधन तथा 


* अनुपूरक, 


प्रासंगिक और 
आनुपंग्रिक 
विषयों के 
लिये 
अनुच्छेद २ 
भीर ३ के 
अधीन 
निर्मित 
विधियां, 


इस संविधान 
क्‌ प्रारम्भ 

प्र 

धागरिकता, 


पाकिस्तान | 
से भारत 
को प्रश्नजन 
कर आये 


कछ व्यक्तियों . 


के नागरिकता 
के अधिकार, 


'भाग्र ३ 


नागारकता 


४ ५- इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस का 
भारत राज्य-श्षत्र में अधिवास हैँ, तथा-- 


... [क)/जो भारत राज्कक्षेत्र में जन्मा]वा; अथवा 
.. (ज) जिस के #नकों में से कोई भारत, राज्य-न्षेत्र में जन्मा 
“5 था; अथवा | ह 


(ग) जो,ऐसे प्रारम्भ से डीक पहिले कम से कम पांच वर्ष 
| तक भारत राज्यजक्षेत्र में सामान्यतया निवासी 
ब्ड रहा ह; 


भारत का नागरिक होगा। 


४६, अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यवितः, 
जे? पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-द्षेत् 
को प्रश्नजन कर आया है इस संविधान के प्रारंभ पर भारत 

तागरिक समझा जायेगा-- 


(क) यदि वह] अथवा >स के जनकों में से कोई अथवा 
उस के महाजनकों में से कोई भा रत-शासन-अधि- 
नियम १९३५ (यथा मृल्त:-अधिनियमित) में, 

परिभाषित भारत में जन्मा था; तथा 
(ख) (१)जब कि वह व्यक्ति ऐसा हैं जो. सन्‌ १९४८ ; 
. की जुलाई के उन्नीसवें दिन से पू् प्रश्नजन कर 
आया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख 
से भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा. 

हैं; अथवा. 

(२) जब कि वह व्यवित ऐसा हैं जो सन्‌ १९४८ की 
जलाई के, उन्‍्तीसवें दिन या उस के परचात्‌ इस 
हु - - प्रकार प्रत्रजन कर आया है तब यदि वह भारत डोमी 
नियन की सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति 


भारतःका! संविधान [५ 


भागः२--नागरिकता-ल्‍्अनु० इन्‍ट 
से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा 
इस संविधान के प्रारंभ से पहिले ऐसे पदाधिकारी 
को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिये 
नियुक्त किया है, दिये जाने पर उस पदाधिकारी 
द्वारा भारत का नागरिक पंजीवद्ध कर लिया 
गया है: 

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आव्ेदन-पत्र 
की तारीख'से ठीक पहिले कम से कम -छ महीने 
भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो तो 
वह इस प्रकार पंजीवद्ध नहीं किया जायेगा। 
७. अनुछेद ५ और ६ में किसी वात के होते हुए भी जो 
व्यक्ति १९४७ के मार्च के पहिले दिन के पश्चात्‌ भारत राज्य-स्षेत्र 
से पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्नजन कर 

गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा : £? 
परन्तु इस अनुच्छेद की कोई वात ऐसे व्यक्ति पर छाग्रू 
नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को 
प्रत्रनन के पदचात्‌ भारत राज्य-क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन 
लौट आया है जो पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने 


के लिये किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गई है, तथा प्रत्येक ' 


ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद ६ के खंड (ख़) के प्रयोजनों के लिये 


भारत राज्य-श्ेत्र को १९४८ की जुलाई के १९ वें दिन के पश्चात्‌ 


प्रत्रजतण करने वाला समझा जायेगा । था 
८. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 
जो या जिस के जनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई 
भारत-शासन-अधिनियम १९३५ (यथा मूलतः: अधिनियमित) 
में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यतया इस 
प्रकार परिभाषित भारत के वाहर किसी देश में रहता है, भारत 
का नागरिक समझा जायेगा, यदि वह भारत डोमीनियन सरकार 
द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से 
नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा उस देश में, जहां 
वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक 


' पाकिस्तान 


को प्रव्नजन 

करने वालों 
में से कुछ 

के नागरिकता: 
के अधिकार, 


भारत के 
बाहर रहने 
वाले मारतीयः 
उद्मव के 
कुछ व्यक्तियों? 
की नाग- 
रिकता की 
अधिकार.. 


विदेशी 
( राज्य की 
। चागरिकता 
स्वेच्छा से 
अर्जित 
करने वाले 
व्यक्ति 
तागरिक न 
होंगे. 


नागरिकता 


के अधि- . 


कारों का 
बता रहना, 


संसद्‌ विधि 
द्वारा ताग- 
रिकता के 
अधिकार 

का विनि- 


यमन करेगी. 


६] ह भारत का संविधान-5- 
भाग २->त्तागरिकता--अनु.० ८-११ 


प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या वाद, दिये 


जाने पर एसे राजनयिक्र या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत 


का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है। 


४३, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की 
तागरिकता अजित कर ली हूँ तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर 
भारत का नांगरिकेनन्होगा और न अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ 
के आधार पर भारत का नागरिक समज्ञा जायेगा । 


४१०, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से 


. किसी के अधीन भारत का नागरिक हे या समझा जाता है, ऐसी 


विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद्‌ द्वारा निमित 
की जायें, भारत का वैसा नागरिक वना रहेगा। - 


४११. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता 
के अरजंन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब 
विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद्‌ की शक्ति का अल्पी- 
करण नहीं करेगी । 


' भाग ३ 
मूल अधिकार 


साधारण _ 


४१२. यदि अ्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग म॑ 


“राज्य के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद्‌, तथा राज्यों में 
से प्रत्येक की सरकार और विधान-मंडल, तथा भारत राज्य-द्षेत्र के 
भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय 
ओर अन्य प्राधिकारी, भी हैं ; 


४१३ (१) इस संविवान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले 
, भारत राज्य&क्षेत्र में सब प्रवृत्त त्रिधियांःउस मात्राह्तक शून्य होंगी 
जिस तक कि वे इस भाग के उथवन्धों से असंगत हैं ; 


(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बतायेगा जो इस“भाग 
द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यू करती हो और इस खंड के 
उल्लंघन में बनी प्रेत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी । 


(३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित; न हो) तो इस 
अनुच्छेद में-- 


(क) भारत राज्य-क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई 
अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, 
अधिसूचना, रूढ़ि अथवा प्रथा “विधि” के 
अन्तगंत होगी; 


(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य 
क्षमताशाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के 
. प्रारम्भ से पूर्व पारित अथवा निर्मित विधि, जो 
. पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई 
विधि या उस का कोई भाग उस समय पूर्णतया 
या विद्य॑प क्षेत्रों में प्रवर्तन में न भी हो, “प्रवृत्त 
विधियों” के अन्तर्गत होगी ।। 
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परिभाषा, 


मूल अधि- 
कारों से 
असंगत 
अथवा उनका 
अल्पीकरण 
करने वाली 
विधियां. 


छुवंधि के. 
समक्ष 
खमता. 


अर्म, मृलवंश, 
जाति, लिंग 
' या जन्मस्था व 


' के आधार पर - 


घविभेद का - 
व्यतिषेष 


प्याज्याधीन 


सुबदम में 


अवसर-समता * 
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१४ भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यवित को विधि के समक्ष 


- समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित 


नहीं किया जायेगा | 


१५. (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, 
मूलवंश, जाति, लिग, जन्मस्थाव अथवा इत्तमें से किसी के 
आधार पर कोई विश्ेद नहीं करेगा।..._ 


(२) केवल धर्म, मूलबंद, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा 


.. इसमें से किसी के-आधार पर कोई नागरिक-- 


(क) दुकानों, सार्वजनिक भोज॑नालयों, होटंलों तथा 
सावेजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; 
अथवा " 

_(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में -राज्य-निधि से पोषित 
अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये 
समर्पित कुओं, तालाबों, स्तावघाठों, सड़कों तथा 
सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग क्के 


बारे में किसी भी : निर्योग्यता, दायित्व, निर्व्चत अथवा दर्त 


केअधीन न होगा ।. - ; 


(३) इस अनुच्छेद की किसी वात से. राज्य को स्ट्रियों 


और बालकों के लिये कोई विज्षेष उपवन्ध बनाने में वाघा 
न होगी ।. | 


१६. (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के 
सम्बन्ध में संब तागरिकों के लिये अवसर की समता होगी । 

[ २) - केवेल धर्में, मूलवंश, जांति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, 
सिवांस अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक 
के छिये राज्याधीत किसी नौकरी या पद के विषय में ने 
अपात्रता होगी. और ने विभेद किया जायेंगा। 
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(३) इस अनुच्छेद की किसी वात से संसद्‌ को कोई 
ऐसी विधि वनाने में वाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित 
किसी राज्य के अथवा उस के राज्य-क्षेत्र में किसी स्थानीय या 
अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद 
पर नियुक्ति के विषय में वैसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व 
उस राज्य के अन्दर निवास विपयक कोई अपेक्षा विहित करती. 
हो । 

(४) इस अनुच्छेद की किसी वात से राज्य को पिछड़े 
हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिन का प्रतिनिधित्व राज्य 
की, राय में राज्याथीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं हैँ, नियुक्तियों 
या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई वाधा न होगी । 


(५) इस अनुच्छेद की किसी वात का किसी ऐसी विधि 
के प्रवर्तत पर कोई प्रभाव न होगा जो उपवन्ध. करती हो कि 
किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई: 
पदधारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी 
विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का 
ही हो । 
ह॒ १ 


१७. “अस्पृश्यता” का अन्त किया जाता हैं और उसका 
किसी भी रूप में आचरण निपिद्ध किया जाता ६ । “अस्पृश्यता” से 
उपजी किसी निर्योग्यवता को छाग्ू करना अपराध होगा जो विधि 
के अनुसार दंडनीय होगा । 

१८. (१) सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय 
और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा । 


(२) भारत का कोई नागरिक: क्रिसी विदेशी राज्य से 
कोई खिताव स्वीकार नहीं करेगा । 


(३/ कोई व्यक्ति जों भारत का नागरिक नहीं| हू राज्य 
के अधीन छाभ या विश्वास के, किसी पद [कों धारण करते हुए 
क्रिसी विदेशी राज्य से कोई खिताब राष्ट्रपति की सम्मति के 
बिना. स्वीकार न करेगा। 


अस्पृध्यता: 
का: अन्त, . 


खितायों का 
अन्त, 


वाक-स्वा- 
तन्श्य आादि 
विष यक कुछ 
अधिकारों का 
प्ररक्षण, 
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(४) राज्य के अधीन लछाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन 
कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या के अधीन किसी रूप में 


कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना 
स्वीकार न करेगा। 


 वातन्त्य-अधिकार 
१९. (१) सब नागरिकों को-- 
(क) 
(खू) शान्ति पृठंक और तिरायुथ सम्मेलन का; 
(ग) 


घ्र १] 


वाक-स्वालन्त््य और अभिव्यवित-स्वातन्त्य का 


सन्‍्था या संघ बनाने का; 
(घ) भारत राज्य-क्षेत्र में स्वेत्र अवाध संचरण का ; 
(&) भारत राज्य-क्षेत्र 

स़ 


के किसी भाग में निवास करे 
और ने 


जाने का; 
(च) सम्पत्ति के अर्जब, धारण और व्ययन, का; तथा 
(छ) कोई चृत्ति, उपजीविका, व्यापार या काखार 
अधिकार होगा 


(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात अपमात्- 


, लेख, अपमान-बचन,] मानहानि, च्यायाल्य-अवमान से अथवा 
 शिष्टाचार या सदाचार प्र आघात करन वाले, अथवा राज्य की 
' रक्षा को दर्वल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी 


विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्वन्ध रखता हा वहां तक 
उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा सम्वन्ध रखन वाली किसी विधि 
को बनाने में राज्य के लिये रुकावट, व डालेगी । 


(३) उबत खंड के उपखंड, (ख) की कोई वात उबत उपखड 
द्वारा दिये गये अधिकार के श्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था के 
हितों में यवितियकत निर्वेत्थन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती 
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हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्वेन्धन लगाने 
वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये स्कावट, न डालेगी! 


(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उप- 
खंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सावंजनिक व्यवस्था 
या सद्राचार के हितों में युक्तियुक्त निर्वेग्वन जहां तक कोई वर्तमान 
विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवततेन पर प्रभाव, अथवा वैसे 
निर्वन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, 
न डालेगी। 


(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (डः) और (च) की कोई 
वात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर 
साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिमजाति 
के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुकत निर्वन्चन जहां तक कोई 
वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा 
वैसे निर्वन्धन लगाने वाली कोई विधि वनाने में राज्य के लिये 
रुकावट, न डालेगी । 


(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई वात उक्त खंड 
द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनत्ता के हिंतों 
में यू क्तियुक्त निर्वन्चन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगातो हो वहां - 
तक उस के प्रवर्तत पर प्रभाव, अथवा वंसे निर्वेन्‍्चन छूगाने वाली 
कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट , न डालेगी; तथा 
विशेषत: उक्त उपखंड की कोई वात, क्रोई वृत्ति, उपजीविका, 
व्यापार या कारवार करने के लिये आवश्यक वृत्तिक या शिल्पिक 
अहँताओं को जहां तक कोई वर्तमाव विधि विहित करती हैं 
अथवा किसी प्राधिका ) को विहित करने की शक्ति देती है वहां 
तक उस के प्रवरतेन पर प्रभाव, अथवा बिट्ठित करने, या विह्वित 
करने की शक्ति किसी प्राधिकारी को देने, वाली कोई विधि 
बनाने में राज्य के लिये उकावट, न इछेगी,। ्ढ 


अपराधों क - 
बलय - दोप- 
सिद्ध के 


बवषय में 
अरखण. 


जाण और 
डैहिक स्वा- 
*शीनता : का 
नअरक्षण, 


ज्क्छ 
न्ञवस्थाओं 
अें बन्दीकरण 
और निरोध 
से संरक्षण- 


' य्में निरद्ध किया गया हूँ, वन्दीकरण के स्थान से 
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२०. (१) कोई व्यक्ति किसो अपराध के लिये सिद्ध-दोष 

है। ठहराया. जायेगा, जब तक कि उसने पराधारोपित क्रिया 

करने के. समय किसी प्रवत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो 

और न वह उस से अधिक इंड का पात्र होगा जो उस अपराध के 
करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था। 


(२) कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एक वार ससे . 
अधिक अभिंयोजित और दंडित न किया जायेगा। द 


(३) किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं-अपने 
-विरुद्ध साक्षी होने के लिये वाध्य न किया जायेगा । 

-२१- किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक स्वावीनता से 
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य प्रकार वंचित न. 


किया जायेगा । 


(१) कोई व्यक्ति जी वन्दी किया गया है, ऐसे वन्दीकरण 
के कारणों से यथाशकय ज्ञीत्र अवग॒त कराये गये विना हवालात 
में निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि- 
व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार 


से बंचित रखा जायेगा । ु 

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो वन्दी कियां गया है और हवालात 
दंडाधिकारी 
के न्‍्यायालूय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़ कर 
ऐसे बन्दीकरण से २४ घंटे की कालावबि में निकटतम -दंडाधिकारी 
किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालछावधि 


के समक्ष पेश 
हवालात में सिरुद्ध 


से आगे दंडाधिकारी के प्राधिकार के विना 


नहीं रखा जायेगा । 
(३) खंड (१) और (२) में की कोई वात-- 


(क) जो व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है उसको, 
अथवा. 
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(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपवन्धित करने 
वाछी किसी विधि के अधीन वन्‍्दी या निरुद्ध 
| किया गया है उसको, 
लागू न होगी । 


(४) निवारक निरोध उपवन्धित करने वाली कोई विधि 
किसी व्यक्ति को तीन महीनें से अधिक कालावधि के लिये 
निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तव तक न करेगी जब तक, कि-- 


(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश 
हैं, रह चुके हैं अथवा नियुक्त होने की भहेंता 
रखते हैं, मिल कर बनी मंत्रणा-मंडली ने तीन 
महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व 
प्रतिवेदित नहीं किया ह कि ऐसे निरोध के 
लिये उस की राय में पर्याप्त कारण हैं : 


परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति 
के, उस अधिकतम कालावधि से आगे, निरोध 
को प्राधिकृत न करेगी जो खंड (७) के उपखंड 
(ख) के अधीन संसदु-निर्मित किसी विधि 
द्वारा बिहित की गई हैँ; अथवा 

(ख) ऐसा व्यक्ति खंड (७) के उपखंड (क) भर 
(ख) के अधीन संसद-निर्मित किसी विधि 

के उपवन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं हैं । 

(५) निवारक निरोध उपवन्बित करने वाली किसी विधि 
के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण [में जब|काई व्यक्ति 
निरुद्ध किया जाता है तब “आदेश् देने वाला प्राधिकारी यथाशक्‍्य 
शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया 
हैं उन को वतायेंगा तथा उस आदेश्व के विरुद्ध अभ्यावेदत करने 
के लिये उसे शीघ्रातिशीत्र अवसर;देगा । 


(६) खंड (५) की किसी वात से आदेश देने वाले 
प्राधिकारी के लिये ऐसे तथ्य को: प्रकट करता आवश्यक नहीं 


४] _- भारत का संविधान 
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होगा. जिन का कि प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी छोकहित के 
-: विरुद्ध समझता है। _ 


(७) संसद्‌ विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि--- 


- [क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस 
प्रकार या प्रकारों के मामछों में किसी व्यवित 
को निवारक निरोध को उपवन्धित करने वाली 
किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक 
कालावधि के लिये खंड (४) के उपखंड (क) 
के उपवन्धों के अनुसार मंत्रणा-मंडली की 

; राय प्राप्त किये विना निरुद्ध किया जा सकेगा; 
..... ख) विस प्रकार या प्रकारों के मामछों में कितनी 
अधिकतम कालावधि के लिण कोई व्यवित) 
निवारक निरोध उपवन्धित करने वाली किसी + 
.; विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; तथा 

: (ग) खंड (४) के उपखंड (क) के अधीन की जाने 
वाली जांच में मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय 
प्रक्रिया क्या होगी ! &: 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 


२३ (१) मानव का पण्य और वेट वेगार तथा इसी प्रकार 


मानव के द्स्ती एक 
पह्य आर का अन्य जवर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता हू 


बलातश्रम का. और इस उपवन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि 
कृतिपेध,... के अनुसार दंडनीय होगा । 

(२) इस अनुच्छेद की किसी वात से, राज्य को सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिये वाध्य सेवा छागू करने में रुकावट न होगी । 
ऐसी सेवा छागू करने में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग 
या इस में से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं 

करेंगी | 5. 
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२४ चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी वारूक को किसी 
' कारखाने अथवा खान में नौकर त रखा जायेगा और न क्रिसी दूसरी 
संकटमय नौकरी में रूगाया जायेगा । 


धर्म-स्वातन्त्रय का अधिकार 


२५. (१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा 
इस भाग के दुसरे उपत्रन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों 
को, अन्त:करण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अवाध रूप से 
मानने, आचरण करने और प्रत्नार करने का समान हक्क होगा । 


श्र 
(५ (२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान 
ब्रिधि के प्रवर्तत पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी 
रड ्ज नर किक ० 
+ विधि के बनाने में रुकावट, न डालेगी जो-- 


(क) धामिक आचरण से सम्बद्ध किसो आशिक, वित्तीय, 
राजनंतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की छलौकिक 
क्रियाओं का विनियमन अथवा निन्रेन्धन करती हो; 


(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपवन्धित करती 
हो, अथवा हिन्दुओं को सार्वजनिक प्रकार को .धर्म- 
संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गो और विभागों 
के लिये खोकती 


व्याख्या १--कुृपाण धारण ऋरना तथा लेकर चलना सिक्स 
धर्म के मानने का अंग समझा ,जायेगा । ् 

व्याख्या २.--खंड (२)/ के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के 
प्रति निर्देश में सिकख, जेत था दौद्ध धर्म के मानने वाले 
“व्यक्तिओं का भी निर्देश अन्तर्गत हैँ तथा हिन्दू. धर्म- 
_ संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी तदनकल ही किया जायेगा। 


ते 


कारखाने 
आदि में 
ब्रच्चों को 
नौकर रखने 
का प्रतिषेध, 


अन्त:करण 
की तथा 

धर्म के अवाघ 
मानने, 
आचरण और 
प्रयार करने 
की स्वतंत्रता. 


घामिक कार्यों: 
के प्रबन्ध की ' 


स्वतंत्रता, 


किसी विशेष 
घर्मे की 
उन्नति के लिये 
करों के देने के 
बारे | 
स्वतंत्रता, 


कुछ शिक्षा- 
पंस्थाओं में 
घामिक शिक्षा 
. अथवा धामिक 
पापा में 
उपस्थित होने 
के विषय में 
स्वतंत्रता, . 
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२६- सावंजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन 
रहते हुए प्रत्येक धामिक, सम्प्रदाय अथवा उस के किसी. दिभाग 


- को--- 


(क) धामिक और पृूतं-प्रंयोजनों के लिय संस्थाओं की 
. स्थापना और .षण का; 
(ख) अपने धामिक कार्यों सम्बन्धी विषयों |के प्रवन्ध 
करने का; 
(ग) जंग्म और स्थावर, |प्रम्पत्ति के भर्जन और स्वामित्व 
का।तूथा 
(घ) . ऐसी सम्पत्ति के विधि,अनुसार प्रशासत करने का; 


अधिकार होगा ४ 


उस २७, कोई भी व्यवित ऐसे करो को देने के लिये. वाध्य 


नहीं किया जायेगा जिन के आगम किसी विशेष धर्म अथवा धामिक _ 


. सम्प्रदाय. की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विद्येप 


रूप से ।वत्तियुक्त कर दिये गये हों । 


रे (१) राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा- 
संस्था में. कोई धार्मिक शिक्षा नदी जायेगी। 


(२) खंड (१) को कोई .वात ऐसी शिक्षा-संस्था पर 
छाग त होगी जिस का प्रशासन राज्य करता हो किन्तु जो किसी 
ऐसे घर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं जिस के अनुसार 
उस सस्था में धारमिक शिक्षा देना आवश्यक हूं । 


(३) राज्य ,से अभिज्ञात अथवा राज्य-निधि से सहायता 
पाने वाली, शिक्षा-संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को 
ऐसी संस्था में दी जाने वाली घामिक शिक्षा में भाग लेने 
के लिये अथवा ऐसी संस्थां में या उस से संलग्न स्थान में की 
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“ जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये वाध्य 
न किया जायेगा जब तक कि उस व्यवित ने, या यदि वह 
 अवयस्क हो तो उस के संरक्षक नें, इस के लिये अपनी सम्मति 
नदेदोहो। 


संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 


२९, (१) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के 
निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिस की अपनी विशेष 


भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे वनाये रखने का अधिकार होगा। 


(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता 
पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी- भी- नागरिक 
को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इन में से किसी के 
आधार पर वंचित न रखा जायेगा । 


३०. (१) धर्म या भाषा पर आवधारित सव अल्पसंख्यक- 
वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और 
प्रशासन का अधिकार होगा । 


(२) शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी 
विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेदन करेगा कि वह 
धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-बर्ग के प्रवन्ध में है । 


सम्पत्ति का अधिकार 
३१. (१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के विना अपनी 
सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा । 


(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिस के अन्तर्गत किसी 
_ वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उस की स्वामिनी किसी 
कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा 
कब्जा था अर्जन करने का प्राधिकार देती हैँ, सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिये कब्जाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायेगी जब 


बल्पसं स्यकों 
के हितों, का 
संरक्षण, 


सरधाओं की 
स्थापना वौर 
प्रशासन करने 
का अल्प- 
संख्यकों का 
अधिकार, 


सम्पत्ति का 
अनिवार्य 
बज॑न, 


है भारत का संविधान 
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तक कि वह विधि कव्जाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का 

उपवन्ध न करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत 

न कर दे या उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख न कर दे 
- जिन से प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना हैँ । 


(३) राज्य के विधान-मंडलर द्वारा बनाई गई कोई ऐसी 
विधि, जैसी कि खंड (२) में निर्दिष्ट है, तव तक] प्रभावी नहीं 
'होगी जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये 
रक्षित किये जाने के परचातू, उस की अनुमति न मिछ गई हो । 


(४) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के 
'विधान-मंडरू के सामने किसी लम्बित विधेयक को, ऐसे विधान- 
मंडल द्वारा पार किग्रे जाने के पद्चात्‌ राष्ट्रपति के विचार के 
लिये रक्षित किया जाता है तथा उस को अनुमति मिल जाती है : 

तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार 
अनुमत विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति 
नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपवन्धों का उल्लंघन 
. करती है। का | 
) (२) की किसी वात से-- 


(क) ऐसी किसी विधि को छोड़ कर जिस पर कि|/ 
खंड (६) के उपवन्ध लागू होते हैं किसी अन्य 
वर्तमान विधि के उपवन्धों पर, अथवा 


(ख) एतत्पश्चात्‌ राज्य जो कोई विधि-- 

: (१). किसी कर या अर्य-दण्ड के आरोपण या 
उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिये बनाये 
उस के उपवन्धों पर, अथवा 


(२) सावेजनिक स्वास्थ्य की उन्नत्ति के अथवा 
. द्राण या सम्पत्ति के संकट-निवारण केड 
लिये बनाये उस के उपबन्धों पर, अथवा ; 
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(३) भारत डोमीनियन की अथवा भारत की' 
सरकार और अन्य देश की सरकार के 
वीच किये गये करार के अनुसरण में, 
अथवा अन्यथा, जो सम्पत्ति विधि द्वारा 
निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गई हैँ उस. 
सम्पत्ति के लिये बनाये उस के उपवन्धों पर, 

« प्रभाव नहीं होगा । 


(६) राज्य की कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
अठारह महीने से अनधिक पहिले अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्भ 
से तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति के समक्ष उस के प्रमाणन के लिये* 
रखी जा सकेगी, तथा ऐसा होने पर यदि लोक-अधिसूचना 
द्वारा राष्ट्रपति ऐसा प्रमाणन देता हैँ तो किसी न्यायारूय में उस 
पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) 
के उपवन्धों का उल्लंघन करती है अथवा भारत-बासन- 


अधिनियम १९३५ की धारा २९१ की उपधारा (२) के उपवन्धों- 


का उल्लंघन कर चुकी हूँ । 
संविधानिक उपचारों के अधिकार 


३२. (१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को 
प्रवतित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को समुचित कार्य॑- 
वाहियों द्वारा प्रचालित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया 
जाता हैं। 


(२) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को 
प्रवतित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को ऐसे निदेश 
या आदेश या लेख, जिन के अन्तर्गत बनन्‍्दीप्रत्यक्षीकरण, 
परमादेश, प्रतिपेध, अधिकार-पृच्छा और उद्पेपण के प्रकार के लेख 
भी हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की झवित होगी। 


(३) उच्चतमन्यायालय को॥. खंड (१) बीौर (२) द्वार 
दी गई शक्तियों पर विना प्रतिकूछ प्रभाव डाले, संसद 


जा 


इस भाग हार 
दिये गये 
बधिकरातें को 
प,्रवतित करने 
के, उपचार, 


इ स भाग द्वारा 
प्रदत्त 

. अधिकारों का, 
बलों के लिये 
प्रयुक्ति की 
अवस्था में, 

* रूपभेद करने 
की संसद्‌ की 
शक्ति, 

जब किसी क्षेत्र 
मो सेना-विधि 

वृत्त हैं तब 

इस-भाग हारा 

' दिये. गय 
अधिकारों पर 
निर्बन्धन, 


इस भाग के 
उपबन्धों को 

ञ्र भावी करने 

के लिये 
विधान: 
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विधि द्वारा - किसी दूसरे न्यायारूय .को अपने क्षेत्राधिकार 


की स्थानीय सीमाओं के भीतंर उच्चतमन्यायालय द्वारा 


खंड (२) के अधीन प्रंथोग की जाने वाली सब अथवा किसी 


शर्क्ति का प्रयोग कंरनें की शक्ति दे सकेगी । 


(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपवन्धित अवस्था को 
छोड़ कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलम्बित 
न॒ किया जायेगा। . | 


३३. संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस 
भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी कों सहस्त्र वलों 
अथवा सार्व॑जनिकः व्यवस्था-भार वाले बलों के सदस्यों के 
लिये प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निर्वन्धित 
या निराकृत किया जाये ताकि उन के कर्तव्यों का उचित पालन 
तथा उन में अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। 


३४. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी वात के 
होते हुए भी संसद्‌ विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा में 
के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी 
ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी जो उस ते भारत राज्य- 
क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां सेना-विधि प्रवृत्त 
थी, व्यवस्था के बनाये रखने या पुनःस्थायन के सम्बन्ध में 
किया है अथवा ऐसे क्षेत्र में सेना-विधि के अधीन किसी 
दिये गये दंडादेश, किय॑ गये दंड, आदेश की हुई जव्ती, 
अथवा किये गये अन्य कार्य को मान्य कर सकेगी । 


३५. इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी-- 


(क) संसद्‌ को शक्ति होगी तथा किसी $, राज्य 
के विधान-मंडल को शर्क्ति न होगी कि वह-- 


जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३) 
अनुच्छेद ३२ के खंड (३), अनुच्छेद ३३ 


(१) 
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और अनुच्छेद ३४ के अवीन संसद्‌ विधि 
द्वारा उपवन्ध कर सकगी, उन में से किसी 
के लिये, तथा 


(२) इस भाग में अपराध घोपित कार्यो के दंड 
विहित करने के लिये, 


विधि बनाये तथा संसद इस संविधान के प्रारम्भ 
के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे कार्यों के लिये जो 
उपखंड (२) में निर्दिष्ट हैं दंड विहित 


्ध 


करने के लिये विधि बनायेंगी । 


(ख) खंड (क) के उपखंड (१) में निर्दिष्ट विययों में 
से किसी से सम्बन्ध रखने वाली, अथवा उस 
खंड के उपखंड (२) में निर्दिष्ट किसी कार्य के 
लिये दंड का उपवन्ध करने वाली, कोई प्रवृत्त 
विधि, जो भारत राज्य-क्षेत्र में इस संविधान के 
प्रारम्भ होने से ठीक पहिले लागू थी, उस में 
दिये हुए निवन्चनों के तथा अनुच्छेद ३७२ 
के अधीन उस में किये गये किन्हीं अनुकूलनों 
और हूपभेदों के अवीन रह कर ही तव तक प्रवृत्त 
रहेगी, जब तक कि वह संसद्‌ ह्वारा परिवर्तित 
या निरसित या संशोधित न की जाये । 


व्याख्या.--“प्रवृत्त विधि” पदावलि का जो अर्थ इस संविधान के 
अनुच्छेद ३७२ में है वही इस अनुच्छेद में भी होगा । 


परिभाषा. 


घस भाग मे 


. बणित तत्वों 
की प्रयुक्ति, 


लोक-कल्याण 
के उन्नति के 
हेतु राज्य 
सामाजिक 
व्यवस्था 
बनाये गा. 


शज्य द्वारा 


अनुसरणीय ... 
कुछ नीति; 


चत्त्व 


भाग ४ 
. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व 


३६. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इसः भागा 
में “राज्य” का वही अथ॑ है जो इस संविधान के भाग ३ में है । 

२३७. इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी स्यायारुयः 
द्वारा वाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इत में दिये हुए 
तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैँ और विधि बनाने में इन तत्त्वों 
का प्रयोग करना राज्य का कतंव्य होगा । 

३८. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिस में सामाजिक, 
आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवत की सभी संस्थाओं 
को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और 
संरक्षण कर के लोक-कल्याण की उच्चति का प्रयास करेगा । 


३९. राज्य अपनी नीति का विशेषत्॒या ऐसा संचालन करेगाः 
कि सुनिश्चित रूप से-- ह 
#. (क) समास रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को 
ह जीविका के पयप्त साधन प्राप्त करने का 
अधिकार हो; 
हू (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और 
नियंत्रण इस प्रकार वंटा हो कि जिस से 
ह सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; 
(ग) आशिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धत और 
उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिये 
अहितकारी केन्द्रण न हो; 
४ (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये 


हे समान वेतन हो; 
(ड) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों स्थ्य और झवित तथा 
व ब्रालकों की सुकुमार अवस्था का दुर्घयोग न हो 
0 तथा आ्थिक आवश्यकता से विवश्ञ होकर 


नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो 
उन की आयु या झवित के अनुकूछ न हाँ; 


भारत का संविधान 
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(च) शैशव और किशोर अवस्था का शोपण से तथा 
नंतिक और आधिक परित्याग से संरक्षण हो । 


४०. राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन करने के लिये अग्रसर 
होंगा, तथा उन को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा 
जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने 
योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों । 


४१, राज्य अपनी आथिक सामर्थ्य और विकास की 
सीमाओं के भीतर काम पानें के, शिक्षा पाने के तथा वेकारी, 
बुढ़ापा, बीमारी और अगहानि तथा अन्य अनह अभाव की दक्षाओं 
में सार्वजनिक सहायता पाने कं, अधिकार को प्राप्त कराने का 
कार्यसाधक उपवन्ध करेगा । 


४२. राज्य काम को यथोचित और मानवोचित दकश्षाओं 
को सुनिश्चित करने के लिये ल्था प्रसूति-सहायतां के लिये 
उपवबन्ध करेगा ' 


४३. उपयुक्‍त विधान या आथिक संघटन द्वारा, अथवा और 
किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार 
के सब श्रमिक्रों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिप्ट-जीवन-स्तर, तथा 
अंवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दद्यायें 
तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास 
करेगा तथा विशेप हप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वंय॑क्तिक् 
अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा । 


४४. भारत के समस्त राज्यदक्षेत्र में नागरिकों के छिये 
एक समान वध्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा । 


बट 


| 


राज्य 


ग्राप-पंचायतों 
का संघटन, 


कुछमवस्याभों 
में काम, 
शिक्षा ओर 
लोक-सहायता 
पाने का 
अधिकार, 


काम को 
न्याय्य तशा 
मानवोचित 
दक्षाओं का 
तथा प्रयूति- 
सहायता का 
उपवन्ध, 


श्षमिकों ऐ 
लिये निर्ताह- 
मजूरी क्वाद, 


नागरिकों ४ 
लिये एटा 

समान ध्य३« 
द्वार-संहिता, 


बालकों के 
लिये निःशुल्क 
और अनिवार्य 


शिक्षा का. 
उपवन्ध. 


भादिमजातियों 
तथा अन्य 
दुर्वल विभागों 
के शिक्षा 
भौर अर्थ 


अथ, 
सम्बन्धी हितों - 


की उन्नति. 


बाहारपुष्टि- 
तल और 
जीवन-स्तर 
को ऊंचा करने 
तथा सादवें- 
जनिक स्वास्थ्य 
के सुधार करने 
का राज्य का 
क्रतेव्य, 


कृषि. और : 
पशुपालन का 
संघटन, 


रष्ट्राय महत्त्व 
बी स्मारका, 
स्थानों और 
चीजों का 
संरक्षण... 
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४५, राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि 
के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक 
नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपवन्ध करने का प्रयास 
करेगा | 


४६, राज्य जनता के दुर्वतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के शिक्षा तथा अर्थ॑ 
सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक 
अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उन का संरक्षण करेगा। 


४७. राज्य बपने लोगों के आहा रपुष्टि-तल और जीवन-स्तर 
को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक 
कर्तव्यों में से मानेंगा तथा विशेषतया, स्वास्थ्य के लिये हानिकर 
मादक पेयों और ओषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त 
उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा । 


४८, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वेज्ञानिक- 
प्रणालियों से संघटित करने का प्रथास करेगा तथा विशेषतः गायों 
और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के 
परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उन के वर का प्रतिपेध करने 
के लिये अग्रसर होगा। 


४९, संसद से, विवि द्वारा, राष्ट्रीय महत्त्व वाल घोषित 
कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरचि वाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या 
चीज का यथास्थिति लुंठन, विरूपन, विनाश, अपनयन, व्यय 
अथवः निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा । 
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भाग ४--राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व-- 
अनु ० ४०-५१ 


५०. राज्य की लोक-सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका 
से पृथक्‌ करने के लिये राज्य अग्रसर होगा । 


५१, राज्य-- 

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शास्ति और सुरक्षा की उच्नति का ; 

(ख) राष्ट्रों के वीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को 
बनाय रखन का; 

(ग) संघटित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि और संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने 
का; तथा 

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निवटारे के 
लिये प्रोत्साहन देने का, 

प्रयास करेगा । 


न 
एज 
्य 

६४ 


कार्यपालिका 
से न्याय- 
पालिका का 
पृथककरण. 


अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति श्रौर 
स्रक्षा की 
उन्नति. 


भांग ५ 

सब 
अध्याय १--कायपालिका 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्पति 


_ भारत का ५२. भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 
राष्ट्रपति, ह 
संघ की ५३, (१) संघ की कार्यपालिकरा शक्ति राष्ट्रपति में निहित 
हि होगी तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनसार या तो स्वयं 
न | या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। 

(२) पूर्वंगामी उपवन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल 
प्रभाव डाले संघ के रक्षा-वलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में 
निहित होगा और उस का प्रयोग विधि से विनियमित होगा । 

(३) इस अनुच्छेद की किसी वात से-- 

(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी राज्य की 
सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हूँ वे 
कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न 
समझे जायेंगे; अथवा 
(ख) राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को 
विधि द्वारा कृत्य देने में संसद्‌ को वाघा न होगी । 
सपा ५४, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निवाचिक-गण के सदस्य 
निर्वाचन, 


(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा 


(ख) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य, 
होंगे 
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५५ (१) जहां तक व्यवहाय हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन हें 
अभिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक से मापमान से होगा 


(२) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों 
और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने क॑ लिये संसद्‌ तथा प्रत्येक 
राज्य को विधान-सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन 
में जितने मत देने का हक्‍्कदार है उन की संख्या नीचे लिखे प्रकार 

' ऐसे निर्धारित की जायेगी-- 


(क) किसी राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित 
सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार 
के गुणित, उस भागफल में हों जो राज्य की जन- 
संख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण 
संख्या से, भाग देने से आये; 


(ख) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के वाद यदि 
शेष पांच सौ से कम नहो तो उपखंड (क) में 
उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक 
और जोड़ दिया जायेगा; 


(ग) संसद्‌ के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के 
मतों की संख्या वही होगी जो उपखंड (क) तथा 
(ख) के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों 
के लिये नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद्‌ के दोनों 
सदनों के निवाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से 
भाग देने से आये, जिस में आधे से अधिक भिन्न को 
एक गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की 
जायेगी । 
(३) राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति 


के अनुसार एकल संक्रमणीय मत्त द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन 
में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा । 


राष्ट्रपति 
के 

निर्वाचन 
वे रीति. 
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व्याख्या --इस अनुच्छेद.में “जनसंख्या” से, ऐसी अन्तिम पर्ेंगत 
जनगणता में निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिस के 
तत्सम्वन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चके हैं । 


राष्ट्रपति ५६ (१) राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच 
की : वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : 
पदावधि . 7 5 

परन्तु-- 


(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ; 


(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति 
अनुच्छेद ६१ में उपवन्धित रीति से किये गये 
महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ; 


(ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर 
भी अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद 
धारण किये रहेगा । 


(२) खंड (१) के परन्तुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्र- | 
पति को सम्बोधित किसी त्यागपत्र की सूचना उस के द्वारा 
लोक-सभा के अध्यक्ष को अविल्म्ब दी जायेगी । 


ह पुननिर्वाचत - ५७ यंक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा है 
क लिये अथवा कर च॒का है, इस संविधान के अन्य उपवन्धों के अधीन रहते 
40202 हुए, उस पद के लिये पुनरनिवाचिन का पात्र होगा । 
राष्ट्रति.._ ५८. (१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न 
निर्वाचित होगा जब तक कि वह-- ह 

होने कृ 
ल्यि (क) भारत का नाग्रिक न हो, हु 


अहँताएं. .... (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा 
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(ग) लोक-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अहेता 
नरखता हो । ह 


(२) कोई व्यवित जो भारत सरकार के अथवा किसो राज्य 
की सरकार के अधीन अथवा उवत सरकारों में से किसी से नियंत्रित 
किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लछाभ का 
पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा। 


_+>व्याख्या --इस खंड के प्रयोजन के छिये कोई व्यक्ति कोई लाभ 
क्रा पद घारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि 
वह संघ का राष्ट्रपति या उपराप्ट्रपति अथवा किसी राज्य का 
राज्यपाल या एराजप्रमुख या उपराजप्रमुख है अथवा या तो संघ 
का या किसी राज्य का मंत्री है । 


, ५९. (१) राष्ट्रपति न तो संसद्‌ के किसी सदन का, भौर 


5 किसी राज्य के विधान-मंडर ) सदन का सदस्थ होगा तथा 


यदि संसद्‌ के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो 


. यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति 


के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 
(२) राष्ट्रपंत अन्य कोई छाभ का पद धारण न करेगा । 


(३) राष्ट्रपति को, विना किराया दिये, अपने पदावासों 
के उपयोग का हक्‍क होगा तथा उस को उन उपलब्धियों, भत्तों 
ओऔर विश्ेपाधिकारों का भी, जो संसदू-निर्मित विधि द्वारा 
नर्वारित किये जायें तथा जब॒ तक उस विपय में इस प्रकार 
उपबन्ध नहीं किया जाता तव तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हें, 
हवंक होगा । ह ;ः 


(४) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उस के पद की 
अवधि में घटाये नहीं जायेंगे । 


॥| 


राष्ट्रपति 
के पद फेरे 


लिये झतें, 


च्घष्ट्रपति 
झंस शपथ 
अं प्रतिज्ञाव, 


आष्ट्रपति पेर 
पह्मसियोग 
लगामे की 
अक्ििया, 
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६०. अ्रत्येक दाष्ट्रपति और प्रत्मेक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के 
जे में कार्य कर रहा है अथवा उस के किृत्यों का निर्वहव करता 
हैं अपने प्रद-पहण करने से पूर्व भारत. - के मुख्य न्‍्यायाधिपति 
अथवा उस की अनुपस्थिति में उच्चतमन्यायालूय के प्राप्य अग्रतम 
स्वायाधीश के समक्ष तिम्त रूप में झपथ या भ्रतिज्ञान करेगा 
और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌-- 

७ ?” ' सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हू 

: कि मेँ श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्य 
प्राछ्व (अथवा राष्ट्रपति के छत्यों का निर्वेहन ) 

. करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान 
और विधि का*परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण 
करूंगा और में भारत की जनता की सेवा 
और कल्याण में निरत रहूंगा । 


६१. (१) संविधान- के अतिक्रमण के लिये, जब राष्ट्रपति 
पर महाभियोग चलाना हो, तेव संसद्‌ का कोई सदन. दोषारोप 
करेगा .। 


(२) ऐसा. कोई द्ोषारोप - तव तक नहीं किया जायेगा 
जब तक कि--- फ् 


(क) ऐसे दोषारोप के करने की प्रस्थापना किसी संकल्प में 
न हो, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित 
सचना के दिये जाने के पदचात्‌ त्रस्तृत किया गया 
हैः जिस पर उस सदत के कम से कम एक 

. चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर कैर के, उस संकल्प को 
प्रस्तावित करने का विचार शगट किया है, तथा 


है >> ०२० के कम ; तिहाई हि ् 
(छ) उस सदत के समस्त सदस्यों के कम से कम दी तिहाई 
बहुमत से ऐसा संकल्प पारित त किया गया ही । 
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(३) जब दोपारोप संसद्‌ के किसी सदन द्वारा इस प्रकार 
किया जा चुके तव दसरा सदन उस दोपारोप का अनुसंधान करेगा 


या करायेगा तथा इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा - 


अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। 


(४) यदि अनुसंधान के फ्लस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये 
गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकर्प दोपारोप 
के अनुसंघान करने या कराने वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम 
से कम दो तिहाई बहुमत 'से पारित हो जाता है तो एसे संकल्प 
का प्रभाव उस की पारण तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद से 
हटाया जाना होगा 

६२. (१) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिवतता 
की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि-समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण 
लिया जायेगा । 


(२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने 
अथवा अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्‍तता की पूर्ति के लिये 
निर्वाचन, रितता होने की तारीख के पह्चचात्‌ यथासम्भव ज्ञीघ्र 
भौर हर अवरथा में छ मास बीतने के पहिले किया जायेगा, तथा 
रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद ५६ के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की 
पूरी अवधि के लिये पद घारण करने का हकक्‍कदार होगा । 


६३. भारत का एक उपराप्ट्रपति होगा । 


६४. उपराप्ट्रपति,१ पदेन, राज्य-परिपद्‌ का सभापति होगा 
तथा अन्य किसी छाभ का पद धारण न करेगा: 
रनतु जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति, राष्टपति के 
में कार्य करता हुँ अथवा अनुच्छेद ६० के अधीन राष्ट्रपति के 
कृत्यों का निर्वहन करता हैँ तब वह दराज्य-परियद्‌ के सन्नापः 


राष्द पति « 
पद की 
रिक्तता- 


पति फे 
, डये निर्वा- 


चुन फरने 

का समय तथः - 
जाकरिमगः 
रिवतता-पूर्ठि . 
यो लिये 
निवर्चित 


व्यक्ति की, 
पदावधि, 


भारत दा: 
उपराध्ट्र- 
पति, 
चउ्पदयप्ट पति, 
का परदेन 
राज्य-परिपद 
का सभा- 


पा कद भ्ना 
ति होना. 


राष्ट्रपति 
के पद की 
आकस्मिक 
ररिक्‍्तता 
अथवा 

उस की 
अनुपस्थिति 
मे उपराष्ट - 
'यति का 
शब्टपंत्ति 
के रूप में 
कार्य करना 
अथवा उस 
कक कृत्यों 


का निर्वेहन, 


उपंराष्ट- . 
पति का 
पनर्वाचस, 


' भत्ते का हंक्‍्क न होगा। 
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के कर्तव्यों को न करेगा तथा उसे अंनंच्छेद ९७, के अघीना 
राज्य-परिषद्‌ के सभापति को दिये जाने वाले किसी वेतन अथवा 


हि 


है] ् 


६५. (१) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाये 
जानें अथवा अन्य कारण से उस के पद में हुईं रिक्तता की अवस्था में 
उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप- में कार्य करेगा जिस . 
तारीख को कि इस अध्याय के ऐसी रिक्तता-पूति सम्बन्धी उपबन्धों के 
अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है । 


(२) अनुपस्थिति वीमारी अथवा अन्य किसी कारण से 
जब राष्ट्रपति अपने कत्यों को करने में असमंथे हो, तब उपराष्ट्रपति 
उस के छुत्यों का निवेहंन उस तारीख दंक करेगा जिस तारीख 
को कि राष्ट्र पति अपने कतेव्यों को फिर से संभाले। 


(३) उपराष्ट्रपंति को उस कोलावेधि में और उस काला- 
वधि के संम्बन्ध में, जब कि वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार 
कार्य करता हैं अथवा उस के क्ृत्यों का निवेहन कर रहा है, राष्ट्र- 
पति की सव शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा उसे ऐसी- उप- 
लब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जिंन्हें संसद 
विधि द्वारा निश्चित करे, तथा जब तक उस विषय में इंस प्रकार 
उपबन्ध नंहीं किया जाता तवे तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारों का, जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं हकक्‍क होगा । 

६६. (१) संयुवत अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों 
के सदस्यों द्वारा अनपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचत होगा तथा एंसे 
निर्वाचन में मतदान गढ़ शलाका द्वारा होगा । 


(२) उपराष्ट्रंपति न तो संसद के किसी संदन का, और न 
» किसी राज्य के विधान-मेंडले के संदन का, सदस्य होगा तथा 


यदि संसद के किसी संदंन का, अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो यह 
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समझा जायेंगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान उपराषप्ट्रपति 
के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया हूँ। 


(३) कोई व्यक्ति उपराप्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न 
होगा जव तक कि वह--- 


(क) भारत का नागरिक न हो; 

(ख) पेंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो; तथा 

(ग) राज्य-परिपद्‌ के लिये सदस्य निर्वाचित होने की 
अहता न रखता हो । 


(४) कोई व्यविंत, जो भारत सरकार के अथवा किसी 
राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी 
से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन 
कोई छाभ का पद धारण किये हुए है, उपराप्ट्रपति निर्वाचित 
होने का पात्र न होगा। 


व्याख्या,--इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई 
लाभ का पद धारण किये हुए केवछ इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि 
वह संघ का राष्ट्रपति या उपराप्ट्रपति अथवा किसी राज्य का 
राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख अथवा या तो संघ का 
या किसी राज्य का मंत्री हे । 


[४ 


६७. उपराष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की  उपराष्ट्रपति 
अवधि तक पद धारण करेगा : की पदावरधधि, 
परन्तु-- 
(क) उपराष्ट्रयति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ता- 
क्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा; 
(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य-परिवद्‌ के ऐसे संकल्प द्वारा, अपने 
पद से हटाया जा सकेगा जिसे परिपद्‌ के तत्का- 
लीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो 
तथा जिसे लोक-सभा ने स्वीकृत किया हो; 


ज्छपराष्ट्रपति 
-के पद की 
“ईरेक्‍्तता-पूर्ति 
नकल लिये 
विर्वाचन करने 
-का समय तथा 
आर्काश््मक 
-ईरक्‍्तता-पूर्त 
ज्के लिये 
पइनिर्वाचित 
-ज्यक्ति की 
“मृदावधि - 


>उप राष्ट्रपति 
ड्दारा शपथ 
व्या प्रतिज्ञान- 


का मम ॥॒ 
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किन्तु -इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई भी 

- संकल्प तब तक प्रस्तावित न' किया जायेगा जब 
तक कि उसे प्रस्तावित करने के अभिप्राय की 
सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व न दे दी 
गई हो; जल 


(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि-समाप्त हो जाने 
| पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक 
पद धारण किये. रहेगा । 


४] उपराष्ट्रपति ' की पदावधि की समाप्ति से हुईं 
रितता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि समाप्ति से पूर्व ही 
पूर्ण कर लिया जायेगा । ह 

(२) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पढत्याग या पद से हंटाये 
जाने अथत्रा अन्य कारण से हुईं उस के पद की रिक्‍तता की पूर्ति के 
लिये निर्वाचन रिक्तता होने की तारीख के पद्चात्‌ यथासम्भव शीघ्र 
किया जायेगा तया खिक्‍तता-यूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति 
अनुच्छेद ६७ के उपवन्धों के अधीन रहते हुए अपने पंद-ग्रहण 
की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद धारण 
करने का हकक्‍कदार होगा । छः 


६९. प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ब्रहग करने से पूर्व राष्ट्र 
पति अथवा उसके द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यवित वें 
समक्ष निम्न रूप में झपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपन 
हस्ताक्षर करेगा, अर्थातू--. * 
ह | हा ईइवर की शपथ लेता हूं 
“मैं+."“अमृक,-'* त्यनिव्ठा से प्रतिज्ञान करता | 
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधा' 
के अति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जि 
पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उस के कर्तदः 
का श्रद्धपूर्वक निर्वहत करूंगा । 
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७०. इस अध्याय में उपबन्धित न की हुई किसी आकस्मिकता , 
में राष्ट्रपति के क्ृत्यों के निर्वहन के लिये संसद्‌ जेसा उचित 
समझे वेसा उपवन्ध वना सकेगी। 


७१. (१) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या 
संसकत सव शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय 
उच्चतमन्यायारलूय करेगा और उस का विनिश्चय अन्तिम होगा। 


(२) यदि उच्चतमन्यायारूय द्वारा किसी व्यक्ति के 
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपत्नि के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर 
दिया जाता है तो उस के द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराप्ट्र- 
पति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कतंव्यों के पालन में 
उच्चतमन्यायालूय के विनिश्चय की तारीख को या से पूर्व किये 
गये कार्य उस घोपणा के कारण अमान्य न हों जायेंगे। 


(३) इस संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्र- 
पति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बद्ध या संसकक्‍त किसी 
विषय का विनियमन संसद्‌ विधि द्वारा कर सकेगी। 

७२. (१) किसी अपराध के लिये .सिद्ध दोप किसी व्यक्ति 
के दंड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की 
अथवा दंडादेश का निल्म्बन, परिहार या ल्घृकरण की 
पति को-- 


(क) 


राप्ट्र- 


उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड 
दंडादेश सेना-न्यायारूय ने दिया हो; 


अथवा 


उन सव अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा 
दंडादेश ऐसे विपय सम्बन्धी किसी विधि के 
विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो जिस विपय 
तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हैं; 


(ख) 


(ग) 


शक्ति होगी । 


उन सब अवस्थाओं में जिनमें कि दंडादेश मृत्यु 
का हो, 


अन्य जाक- _ 
स्मिकताओों में 
राष्ट्रपति के 
कत्यों का 
निर्वहन, 
राष्ट्रपति 

या उपराष्ट्र- 
पति के निर्वा- 
चन से सम्म- 
न्धित या 
संसकत विषय... 


कमा, आदि 
की तथा कुछ 
धभियोगों मेँ 
दंशदेग के 
निल्म्बन, 

परिहार यः 
लघृकरण 

राष्ट्रपति की 


दधफ्ति, 


रह | भारत का संविधान 
भाग १>->संघ--अन्‌ ० ७२-७३ 


(२) खंड (१) के उपखंड ( के) की कोई वात संघ के 
सबस्त्र वलों के किसी पदाधिकारी की सेना-स्यायारूय द्वारा दिये 
गये दंडादेश के निलूम्वत, परिहार या लघकरण की विधि द्वारा दी 
गईं शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी । 


(३) खंड (१) के उपखंड (ग) की कोई बात किसी, 
तत्समय ग्रवृत्त विधि के अधीन राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख , 
द्वारा प्रयोग की जाने वाली मृत्यु-दंडादेश के निलस्वन, परिहार या. 
लघूकरण की शव्िति पर प्रभाव नहीं डाछेगी । 


बंध पक ७३- (१) इस संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते हुए 
कार्यपालिका. थे की - कार्यपालिका शक्ति का विस्तार-- 

0 (क) जिन विषयों के सम्बन्ध में संसद्‌ को विधि 
विस्तार, का 


बनाने की शक्ति हैं उन तक; तथा 


(ख)? किसी संधि या करार के आवार पर भारत सर- 

कार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों, 

प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक, 
होगा : | 
परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद द्वारा बनाई गईं किसी 
विधि में, स्पष्टतापर्वंक उपवन्वित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड 
(क) में उल्लिखिंत कार्यपालिका शक्ति का विस्तार प्रथम अनु- 

सूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य 
में ऐसे विषयों तक न होगा जिन के वारे में उस राज्य के 

विधान-मंडल को भी विधि बनाते की शर्त हू । 


(२) जब तक संसद्‌ अन्य उपवन्ध न करें तव तक इस अनु- 
च्छेद में किसी वात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का 
कोई पदाधिकारी या. प्राधिकारी उन विपयों में जिन के सम्बन्ध 
में संसद्‌ को उस राज्य के लिये विधि बनाने की दक्ति हू ऐसी 
कार्ययालिका शक्ति का या छूृत्यों का प्रयोग करता 
रह सकता है जैसे कि वह राज्य या उस का पदाधिकारी या 
प्राधिकारों इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कर सकता था। 


भारत का संविधान [३७ 
भाग ५--सेंघ--अनु ० ७४-७६ 


मन्त्रि-परिपद्‌ 
७४, (१) राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में 
सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मत्रि-परिपद्‌ होगी 
जिस का प्रधान प्रधान-मंत्री होगा। 


(२) क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, 
और.- यदि दी तो क्या दी, इस प्रइन को किसी न्यायालय 
में जाच वे की- जायेगी । 


७५. (१) प्रधान-मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा 
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा 
पर करेगा । 

(२) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त 
धारण करेंगे। 


मंत्री अपने पद 


(३) मंत्रि-परिपद्‌ लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से 
उत्तरदायी होगी। 


(४) किसी मंत्री के अपने पद-ग्रहण करने से पहिले 


राष्ट्रपति उस से तृतीय अनुसूच्री में इस के लिये दिये हुए 
प्रपनत्रोंके अनुसार पद की तथा गोपनीयता की झपथें करायेगा। 


आप 


(५) कोई मंत्री जो निरन्तर छ मास की किसी 


कालावधि तक संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य ने रहे उस 
कालावबधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा। 


(६) मंत्रियों के वेतव तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे, समय 
समय पर, संसद्‌ विधि द्वारा निर्वारित करे तथा जब तक 
संसद्‌ इस प्रकार निर्वारितन करे तव तक ऐसे होंगे जेसे कि 
द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हें । 

भारत का महान्यायवादी 

७६. (१) उच्चतमन्यायालूय के न्यायात्रीय नियकत होने 
की अहता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रयलि भारत का नहा 
व्यायवादी नियुक्त करेगा । 


राष्ट्रपति को 
सहायता और 
मंत्रणा देने मो 
लिये भंत्रि- 
परिषद्‌. 


मंत्रियों 
सम्बन्धी अन्य 
उपवन्ध , 


ला कम 
4५ 


महास्पाददा 


भारत सरकार 
के कार्य का 
संचालन. 


राष्ट्रपति को, 
: क्षानकारी देने 
आदि विष्यक 


प्रधान-मंत्री 
- हे ऋतंन्य, 


रेट] भारत का संविधान 
भाग /--सघ--अनु ० ७६-७८ 


(२) महान्यायवादी का कतंव्य होगा कि वह भारत 
सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा 
ऐसे विधि रूप दूसरे कतंव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति 


उसे समय समय पर भेजे या सौंपे, तथा उन कत्यों का 


निरवेहन करे जो इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय 
प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों। 


(३) अपने कर्तव्यों के पाछन के लिये महान्यायवादी 
को भारत राज्य-क्षेत्र में के सब न्यायालयों में सुनवाई का 
अधिकार होगा । 


(४) महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण - 
करेगा तथा ऐसा पारिश्रमिक पायेगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे। 
सरकारी कार्य का संचालन 


७७. (१) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही 
राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जायेगी | 


(२) राष्ट्रपति के नाम से दिये ओर निष्पादित भादेश्ों 


और अन्य लिखतों का प्रमाणोकरण उस रो तिसे किया 
जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा वनाय जान॑ वाल नियमों 


में उल्लिख़ित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदिश या 
लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस जआाधार पर न की 


जायेगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा दियाया निष्पादित आदेश 


या लिखत नहीं हे । 

(३) भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये 
जाने के लिये तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के वटवार के लिये 
राष्ट्रपति नियम वनायेगा। 


७८ प्रधान-मंत्री का-- 


(क) संघ कार्यों के अशाउुत सम्वन्धी मंत्रि-परिपद्‌ के 
समस्त विनिद्चया तथा विवान के लिये 
प्रस्थापतायें राष्ट्रपति को पहुंचाने का; 


जब 
ब्रज 


भारत का संविधान 
भाग ५--संघ--अनू ० ७८-८० 
(ख) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तवा विधान 


विपयक्क प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी 
को राष्ट्रपति मंगावे उस को देने का; तथा 


(ग) किसी विपग्र को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय 
कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिपद्‌ ने विचार नहीं 
किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर परिपद्‌ 
के सम्मुख विचार के लिये रखने का, 

कर्तव्य होगा | 
अध्याय २.--संसद 
साधारण 


७९, संघ के लिये एक संसद्‌ होगी जो राष्ट्रपति और दो 
सदनों से मिल कर बनेगी जिन के नाम क्रमझः राज्य-परिपद्‌ और 
लोक-सभा होंगे । 


८०७ (१) राज्य-परिपदु-- | 
(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (३) के उपवन्धों के अनुसार 
नामनिर्देश्ित किये जाने वाले वारह सदस्यों; तथा 
(ख) राज्यों के दो सी अड़तीस से अनबिक प्रतिनिधियों से, 
मिल कर बनेगी । 


(२) राज्य-परियद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने 


वाले स्थानों का वंटवारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तत्रिप्ट _तद्विपयक 


उपवन्धों के अनुसार होगा । 


(३) खंड १ के उपखंड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 
नामनिर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यवित होंगे जिन्हें 


य 
मिंम्न प्रकार के विधयों के बारे में विद्येष ज्ञान या व्यावहारिक 
अनुभव है, अर्थात्‌. 


साहित्य, दिज्ञान, कला और सामाजिक सेदा | 


+22 मि 
प्प 
ल्‍्प्पै 
जे 


जप 
9 
ज 


राज्य-परिषद्‌ 
फी रचना, 


छोक-सभा 


की रचता. 


४०॥ भारत का बिना 
भाग एसंघ--अनु ८०-८१ 
(४) राज्य-परिषद्‌ के लिये पथ अनुसूची के कग (क) 
था भाग (ख) मजे उल्लिखित अत्येक -राज्य के अतिनिधि उच्च 
राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों जरा अनुपातों 


। अतिनिधित्व-पद्धति के अनसार एके संक्रमणीय मत द्वारा 
. निर्वाचित होंगे | द द 


8 


&> 5 राज्य-परिषद्‌ के लिये प्रथम अनूसूची के भाग (गे) 
मे उल्लिखित राज्यों के अतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जँसी कि 
पर्तर्‌ विधि कस विहित करे | | 

८१. (१) (क) खंड (२) के तथा अनुच्छेद ८५ और ३३९ के 


ऐ 


उनबन्मों के अधीन रहते हुए राज्यों मे के मतदाताओं द्वार 


(ख) उपखंड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यों 
का प्रादेशिक निवचिन-सेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण था निर्माण 


(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निवरचिन-क्षेत्र को वांट में दियि 
गये सदस्यों. की संख्या का, उस निवचिन-क्षेत्र की ऐसी अन्तिम 
पृर्वंगेत जनगणना में, जिस के पेत्सम्वन्धी आंकड़े अकागित 


हो चुके हैं, निश्चित की गईं जनसंख्या से, अनुपात भारत 


राज्य-्षेत्र में सवंत्र यथासाध्य एक ही होगा । 


भारत का संविधान [४१ 


भाग ५--संघ--अनु ० ८१-८३ 


(२) भारत राज्य-क्षेत्र में समाविप्ट किन्तु किसी राज्य के 
अन्तर्गत न होने वाले राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक-सभा 
में वेसा होगा जैसा कि संसद्‌ विधि द्वारा उपबन्वित करे । 


(३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में 
विभिन्न प्र:-देशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी 
द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के 
लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद्‌ विधि द्वारा 
निर्वारित करे: 


परन्तु ऐसे पुन: समायोजन से लोक-सभा में के प्रतिनिधित्व 
पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय 
वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये । 


८२. अनुच्छेद ८१ के खंड (१) में किसी वात के होते हुए 
भी संसदू, विधि द्वारा, छोक-सभा में प्रथम अनुसूची के भाग 
(ग) में उत्लिखित किसी राज्य के, अथवा भारत राज्य-छ्षेत्र 
में समाविप्ट किस्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले 
किन्हीं राज्य-क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस खंड में उपवन्धित आधार 
या रीति से भिन्न उपबन्ध कर सकेगी । 


८३. (१) राज्य-परिपद्‌ का विघटन न होगा, किन्‍्त्‌ उस के 
सदस्यों में से यधाशक्य निकटतम एक तिहाई, संसद-निर्मित विधि 
द्वारा बनाये गये तद्विपयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय 
वर्ष की समाप्ति पर बथासम्भव झीत्र निवृत्त हो जायेंगे । 


० 


(२) लोक-सभा, यदि पहिडझे ही विधटित न कर दी जाये 
तो, अपने प्रथम अधिवेद्वन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष 
तक चाल रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच दर्प छठी उबत 
कालहावधि की समाप्ति का परिणाम छोक-सभना का दिघटन होगा : 


भाग (ग) प्रें 
को राज्यों 
तथा राज्यों 
से धन्य 
राज्य-छ्षेत्रों के 
प्रतिनिधित्व 
के बारे में 
विश्येष 
उपबन्ध , 


संसद्‌ वो 
सदनों की 
ग ्॒यधि 


संसद्‌ की 
सदस्यता 
के लिये 
अइंता, 


संसद के सत्तू, 


- सत्तावसाव 


और विघटन. 


डर भारत का-संविधाने- : 
>भागं - ५-सैंव-+अनु ० ८३-८ प्‌ 


._ परन्तु उक्त क़ारावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा 
प्रेवर्तन में है, संसद, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा 
सकेगी जो एक वार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था 
में भी उद्घोषणा के प्रवर्तत का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ छ मास की 
कंालावधि से अधिक विस्तृत न होगी । । 


: €४. कोई व्यवित संसद में के किसी. स्थान क्री -पर्ति 
लिये चुने जाने के लिये अह त् होगा जब तक कि-- 


(क) वह भारत का नागरिक न हो ; 

'(ख.) राज्य-परिषद्‌- के स्थान के लिये कम से कम तीस 
वर्ष की आयु -का, तथा लोकन्सभा के स्थान के 
लिये कम से कम पच्चीस - वर्ष की आयू का, 


न हो; तथा 


(ग) ऐसी अन्य अहंतायें न रखता हो जो कि इस वारे 
/में संसदु-निर्मित किसी, विधि के द्वारा या अधीच 
विहित की जायें । 


.. ८५. (१) संसद्‌ के सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो वार 
अधिवेशन के लिये आहत किया जायेगा तथा उन के एक सत्तू की 
अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्तु की प्रथम वेठक के लिये नियुवत 
तारीख के बीच छ मास का अन्तर न होगा। 

(२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति 
समय समय पर--- 


(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा 
स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के 


पर लिये आहूत कर सकेगा 
: (ख) सदलों का सत्तावसात कर सकेगा; 


(ग) छोक-सभा का विघटन कर सकेगा । 
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८६, (१) संसद के किसी एक सदन को, अथवा साथ समदेत 
दोनों सदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के 
लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा । 


(२) राष्ट्रपति संसद्‌ में उस समय लूम्बित किसी विधेयक 
विपयक अथवा अन्य विषयक सन्देश संसद्‌ के किसी सदन को भेज 
सकेगा ठथा जिस संदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो 
वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विपय पर 
यथासुविधा थी घ्रता से विचार करेगा । 


८७, (१) प्रत्येक सत्त के आरम्भ में साथ समवेत संसद के 
दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद को 
आइद्वान का कारण बतायेगा। 


(२) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों 
से ऐसे अभिभाषण में निद्धिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय 
रखने के लिये, तथा सदन के अन्य कारये पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता 
देते के लिये, उपवन्ध किया जायेगा । 


८८, भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार 
होगा कि वह किसी भी सदन में, सदरनों की किसी संयुवत बेदक 
में, तथा संसद्‌ की किसी समिति में, जिस में उस का नाम सदस्य 
के रूप में दिया गया हो, वोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों 
में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उस को मत देने 
का हक्‍क न होगा। 


संसद्‌ के पदाधिकारी 


८९. (१) भारत का उपराप्ट्रपति परदेत राज्य-पब्पिद्‌ का 
सभापति होगा । 


(२) राज्य-पत्विद्‌ बथासम्भव शीघ्र अपने विसी सदस्य 
को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का 
पद रिक्त हो तव तब किसी अन्य सदस्य को अपना उप- 
सभापति चुनेगी 


सदनों वे 
सम्बोधन 
करने शौर 
संदग सलनने 
दा शस्द्र्पाः ते 


का नकद ट्रचू लडण्मक का 
दा आा५ 35 


प्रत्येश सत्ता- 
श्म्मर्मे 
राष्ट्रपति का 
विशेष 


अभिदादद 


सदनीं 
प्रिय 
मंत्रियों ग्रोर 
महास्याय- 
यादी # 


उपसभापति 
की पद- 
रिक्‍्तता, पद- 
त्याग तथा पद 
से हटाया 

- जाना, 


उपसभापति 
या अन्य 
व्यक्ति की, 
सभापति-पद . 
के कर्तव्यों के 
पालन करने 
की अथवा 
सभापति के . 
रूप में कार्य 
करने की, 
हक्ति. 
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९०. राज्य-परिषद्‌ के उपसभापति के रूप में पद धारण करच॑ 
वाला सदस्य-- 


_(क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपना +द 
रिवत कर देगा 


(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, 
जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद 
त्याग सकेगा; तथा 


(ग) परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 
से पारित परिषद्‌ के संकल्प द्वारा अपने पद से 
हटाया जा सकेगा : 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित न किया जायेगा-जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित 
करने के अभिष्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न 


देदी गई हो ! 


९१. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हां, अथवा किसी 
कालावधि में जब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर 


रहा हो अथवा उस के कृत्यों का निवृहन कर रहा हो, तव उपसभा- 


पति अथवा, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, राज्य- 
परिषद का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये 
नियुवत्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा। 


(२) राज्य-परिषद्‌ की. किसी बैठक में, सभापति की 
अनपस्थिति में उपसभापति, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है 


न्तो ऐसा व्यक्ति, जो परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित 


किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है ता 
ऐसा अन्य व्यवित जिसे परिषद्‌ निर्धारित करे सभापति के रूप में 


कार्य करेगा। . 
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९२. (१) राज्य-परिपद्‌ की किसी वंठक में, जब उपराष्ट्र- 
पति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब 


समावति, अथवा जब उपसभावति को अपने पद से हटाने का 
कोई संकल्प विचाराधीन हो तव उपप्रभापति, उपस्थित रहने 
पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९१ के खंड (२) के 
उपवन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक वेठक के सम्बन्ध में लागू 
होंगे जिस में कि वे उस बेठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस 
से कि ययास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है । 


"पक 


(२) जब कि उपराष्ट्रयति को अपने पद से हटाने का को 
संकल्प राज्य-परिपद्‌ में विचाराधीन हो तब सभापति को 
परिपद्‌ में बोलने तथा दूसरी प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग 
लेने का अधिकार होगा कि-तु अनुच्छेद १०० में किसी बात 
के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी 
अन्य विपय पर, मत देने का विल्कुल हक्‍क न होगा । 


९३. लोक सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को 
क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तव तब सभा किसी अन्य सदस्य 
को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेंगी । 


९४, लोक-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण 
करने वाला सदस्य-- 


(क) यदि लोक-सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना 
पद रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो 
उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य 
अध्यक्ष हैँ, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि 
वहू। सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा: 
तया 


ही 
ञश्प 
&| 
६24 


तप ८ 


तय 
पं 
]/ 


३ 
[| 


ह्‌दा 
का संयल्य 
वियाराधीन 
हो तव सभा- 
पति यथा उप- 
सभापति 
पीठासीन न 
होगा. 





लोक-सभा 
का अध्यक्ष 
और 

उपाध्यक्ष. 


अध्यक्ष प्रौर 
उपाध्यक्ष की 
पद-रिय्तता, 
पदत्याग तथा 
पद से एढाया 


जाना. 


ख्ध्यक्ष-पद के 
उ्छुतेव्य-्पालन 
की, लघवा 
प्थध्यक्ष के रूप 
में कार्य करने 
की, उपाध्यक्ष 
च्या अन्य 
खअ्यवि्ति की 


“जञव उस के पद 
उसे हटाने का 

"संकल्प 
“विचाराधीन 


हो तब अध्यक्ष _ 


या उपाध्यक्ष 
जलोक-सभा को 
चै-ठकों- में 
थीठासीन न 
है होगा+ 
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है 


हि. । 
(ग) लोक-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों 


त्यों के बहुमत से 
पारित संकल्प द्वारा अपने पद से जा 
सकेगा : 
परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक 


प्रेस्तेवित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित 


करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह गी सचना न दे दी 


रे गई हो दि 


परन्तु यह और भी कि जब कभी लोक-सभा का विवटन 
किया जाये तो . विघटन के पद्चात्‌ होनें वाले छोक-सभा के 
प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को 
रिक्त न करेंगा। ु 

९५- (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिवत हो, तव उपाध्यक्ष, 
अथवा, यद्दि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्‍त हो तो, लोक-सभा का 
ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, 
उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा । ह 

(२) लछोक-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति 
में उपाध्यक्ष, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो, ऐसा व्यक्ति, 
जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, 
अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, ऐसा अन्य 
व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य 
करेगा | ह ह ह | 

९६, (१) लोक-सभा की किस्त्र वेठक में, जब अध्यक्ष को 
अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, 
अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटानें का' कोई संकल्प 
विचाराधीन हो ठव उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न 
होगा तथा अनच्छेद ९५ के खंड (२) के उपवन्ध उसी रूप में ऐसो 
प्रत्येक वैठक के सम्बन्ध में लाग होंगे जिस में कि वे उस वेठक के 
सम्बन्ध में लागू होते हें जिस से कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाब्यक्ष 


अनुपस्थित है ।_ 
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(२) जुब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प लछोक- 
सभा में विचाराधीन हो तव उस को लछोक-सभा में बोलने तथा दूसरे 
प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा_ 
अनुच्छेद १०० में किसी वात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, 
अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विपय पर, प्रथमतः ही मत 
देने का हक्‍क होगा किन्तु मतसाम्य होने की दशा में न होगा। 


९७, राज्य-परिपद्‌ के सभापति और उपसभापति को, 
तथां लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते, 
जैसे क्रमशः संसद्‌ विधि द्वारा नियत करे, तथा जव तक उस लिये 
उपबन्ध इस प्रकार न बनें तव तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि 
द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैँ, दिये जायेंगे । 


९८, (१) संसद्‌ के प्रत्येक सदन का अपना पृथक्‌ साचविक 
कर्मचारी वृन्द होगा : 


परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया 
जायेगा कि वह संसद्‌ के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों 
के सृजन को रोकती हैं । 


(२) संसद्‌, विधि द्वारा, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के साचविक 
कर्मचारी वृन्द में भर्ती का, तथा नियुवत व्यवितयों की सेवा की द्वार्तो 
का, विनियमन कर सकेगी । 


(३) खंड (२) के अधीन जब तक संसद्‌ उपबन्ध नहीं करती 
तब तक राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक-सभा के कब्यक्ष से, या राज्य- 
परिपद्‌ के सभापति से परामझ्श कर के लोक-सभा के या राज्य- 
परिपद्‌ के साचविक कर्मचारी वृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की दार्तों के, विनियमन के छिये नियमों को 
. बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उदत खंड के अधीन 
बनी किसी विधि के उपचन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे । 


सभापति ढोद 
उपस भापति 
तथा धष्यध 
भोर उपाध्यक्ष 
के वेतन भर 
भत्ते, 


संसद का « 
सचिवालय 


सदस्यों द्वारा 
शपथ या 
'प्रतिज्ञान, 


: सदनों में 
मत-दान, 
रिक्‍्तताओं 

के होते हुए 
भी सदनों की 
कार्य करने _ 
की शक्ति 
तथा गणपूर्ति. 
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कार्य संचालन: | 
९३९, ससद्‌ के श्रत्यंक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान 


ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के अथवा राष्ट्रपति द्वारा उस लिये 
नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनसची में इस प्रयोजन के लिये 


: दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस 
' प्र हस्ताक्षर करेगा । 


१००- (१) इस संविधान में अन्यथा उपचन्धित अवस्था कों 
छोड़ कर किसी सदन की किसी बैठक में अथवा सदनों की संयक्‍त 
बंठक में सब प्र॒दनों का निर्धारण, अव्यक्ष या सभापति 
अथवा अंध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यदित को छोड़ कर 
उपस्थित तथा [मत देने वाले अन्य “सदस्यों के बहुमत से किया - 


- जायगा । 


सभापति था अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति प्रथमत: मत न देगा, किन्तु मतसाम्य की अवस्था में उसका 
निर्णायक मत होगा और वह उस का प्रयोग करेगा । 


(२) सदस्यता में कोई रिकतता होने पर भी संसद्‌ के किसी 
सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, तथा यदि वाद में यह 
पता चले कि कोई व्यवित, जिसे ऐसा करने का हक न था, 
कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत दिया अथवा अन्य 
प्रकार से भाग लिया, ठो भी , संसद्‌ में की कोई कार्यवाही मान्य _ 


होगी । 


(३) जब तक संसद्‌ विधि। द्वारा अन्यथा उपवन्धित व 
करे तव तक संसद्‌ के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये 
गणपूर्ति सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दर्शाश होगी । 

(४) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो 
सभापति या अध्यक्ष अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्त 
का कतैव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थग्रित कर दे या अधि- 
बेशन को तब तक के लिये निलम्वित कर दे जब तक कि मण- 


पूर्ति न हो जाये । 


न्ड 
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सदस्यों की अनहंतायें 


5०१, (१) कोई व्यवित संसद्‌ के दोनों सदनों का सदस्य न 


होगा तथा जो व्यवित दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ हैँ उस के 
एक या दूसरे सदन के स्थान को रिवत करने के लिये संसद्‌ विधि 


: द्वारा उपबन्ध बनायेंगी । 


(२) कोई व्यवित संसद्‌ तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) 


या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी 
सदन, इन दोनों, का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यदित संसद 
तथा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, 
का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की. समाप्ति के 
पदचातू, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित 
हो, संसद्‌ में ऐसे व्यवित का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने 
| राज्य के विधान-मंडल में के अपने स्थान को पहिले ही त्याग 


( ने दिया हो । 


(| (३) यदि संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य-- 


(क) अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनहंताओं में 
से किसी का भागी हो जाता है; अथवा 


(ख) यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग 
कर देता है 

तो ऐसा होने पर उसका स्थान खित हो जाय्रेगा । 


(४) यदि संसद्‌ के किसी सदन का सदरय साठ दिन के 
कालावंधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उस के सब अधिवेशनों से 
अनुपस्थित रहे तो सदन उस के रधान को रिवित घोषित कर सकेगा : 


. परन्त साठ दिन की उवत कालावधि की संगणना में किसी ऐसी 
कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा छिस में सदन 
 अबवा निरस्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्वग्ित रहा 


स्थानों की 
रिक्‍्तवा. 
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रा के - १०२ (१) कोई व्यक्ति- संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य 
चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनह होगा-- 


अनहँतायें, 
| _(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की 
सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर .जिसे 
धारण करने वाले का अनहेँ न होना संसद से 
विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ 

काः पद --घारण किये हुए हैं; 


(ख ) यदि वह विक्ृतचित्त हे तथा सक्षम न्यायाडय की 
ह ऐसी -घोषणा - विद्यमान हें; 
(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हें; 


(घ) यदि वंह भारत का नागरिक नहीं हैं अथवा किसी 
विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अजित 
कर चुका है, अथवा किसी विदेशी-राज्य के प्रति 
निष्ठा या अनषक्ति को अभिस्वीकार किये हुए हैं; 


(डः) यदि वह संसदू-निर्मित किसी विधि के द्वाराया 
अधीन इस प्रकार अनह कर दिया गया हूँ । 


(२) इस अनुच्छेद के श्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत 
सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का 
पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायगा कि 


वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है । 


०३, (१) यदि कोई प्रदइत उठता हैँ कि संसद्‌ के किसी 


सदस्यों की 

अनहँताओं सदन का सदस्य अनुच्छेद १०२ के खड़ (१) में वर्णित अनहूंताओं 

विषयक... का भागी हो गया हूँ या नहीं तो वह प्रइन राष्ट्र पति को विनिइचय 

प्रइनों पर के लिये सौंपा जायेगा तथा उस का विनिरचय अन्तिम होगा । 

“विनिश्चयत, 
देने से पूर्व 


(२) ऐसे किसी श्र॑इत पर विनिदचय 
राष्ट्रपति निर्वाचल-आयोग की राय छंगा तथा ऐसी राय के 


अनुसार कारये करेगा। 
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१०४, यदि संसद्‌ के किसी सदन में कोई व्यवित सदस्य के 
रूप में अनुच्छेद ९९ की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथव 
थह जानते हुए कि में उस की सदस्यता के लिये अह नहीं हूं 
अथवा अनहं कर दिया गया हूं अथदा संसद्‌ द्वारा निमित किसी 
विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिपिद्ध कर दिया गया 
हूं, बैठता या मतदान कबन्ता हैं, तो वह प्रत्येक दिन के लिये 
जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है पांच 
सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप मे 
वसूल होगा । 


हक 
र्ने 


संसद्‌ और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार 
गौर उन्म्‌ क्तियां 


१०५, ( १ ) द्स संविधान के उपदबन्‍्धों को तथा संसद्‌ कफी्‌ 
प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों को अधीन 
रहते हुए संसद्‌ में वाक-रवातमख्य होगा। 


(२) संसद या उस की किसी हु 
किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में संसद के किसी 
सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायाऊुय में कोई कार्यवाही न चल 
सकेगी और न किसी व्यवित के बिग्द्ध, ससद्‌ के किसी सदन के 
प्राधिकार के हारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों था 
क्रार्यवाहियों के प्रकाशन के विपय में इस प्रकार की को 
कार्यवाही चल सकंगी। रु 


पु 
| 
व 
न! 
न 
पे 
पं, 


ले | क 


(३) अन्य वातों में संसद्‌ के प्रत्येक सदन की तथा 
प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शवितियां, विशेषाधिकार 
ओऔर उपन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जेसी संसद, समय समय पर, विधि 
द्वारा परिभाषित करें, तथा जब तक इस प्रकार पन्थिपित 
नहीं की जातीं, तव तक वे ही होंगी जो 
पर इंग्लिस्तान की पालियामेंट के हाउस 
उस के सदस्यों और समितियों की हैं। 


इथ 7०७ न लक, चल 
इस खात्रघान के प्राबस्गन 
साफ वामन्स 


| ८ हक € 


न 
2275 
पे 


ऋलडु 


नि न बच 
अप र्ज। हयात 
दर जा फ्ा 
अनहे फिये 
ध्य हर] प्र 


कम, पौर नव 
बइंटनीे, भार 
पक 
मत दस के 
लिये दंठ, 


संसद हे 
संदनों की 
तथा उस दे 
सदस्यों और 
समितियों फी 
भक्तियां, 
विशेषाधि- 


अडण कान. 2-क हर एक 


4०, 43 


सदस्यों के 
वेतन और 
भत्ते. 


विधेयकों के 
प्रःस्थापन 
और पारण 
विषयक 
उपवन्ध . 


. विषय में अनुच्छेद १०९ और ११७ 
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(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आयाः पर संसद के 
किसी सदन अथवा उस की किसी समिति में बोलने का, अथवा 
अन्य प्रकार से उस की कार्यवाहिय्रों में भाग लेने का, अधिकार 
हैँ उन के सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपवन्ध उसी 
प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद्‌ के सदस्यों के सम्बन्ध 


में लागू हैं 


१०६. संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतनों और 
भत्तों के, जिन्हें संसदु, विधि ढारा, समय समय पर, निर्वारित 
करे, तथा जब तक तद्विषयक उपवन्ब इंस प्रकार नहीं 
बनाया जाता तब तक ऐसे भत्तों को, ऐसी दरों से और ऐसी ज्र्तों 
प्र, जैसी कि भारत डोमीनियन की संविवान-सभा के सदस्यों को 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक- पहिले लागू थीं, पाने का हवक 


. होगा। 


विधान प्रक्रिया दे 


१०७. (१) घधन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय-विधेयकों के 
के उपवन्धों के अधीन 
रहते हुए कोई विधेयक - संसद्‌ के किसी सदन में आरम्भ हो 
सकेगा । ः 

२) अनुच्छेद १०८ और १५०९ के उपबन्धों; के अधीन 
रहते हुए कोई विधेयक संसद्‌ के सदनों द्वारा ठव तक पारित न 
समझा जायेगा जब तक कि, या तो विना संशोधन के या केवल 
ऐसे संशोघनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लि्यि 


गये हैँ, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत व कर लिया गया हो । 


(३) संसद में छम्बित विधेयक [सदतनों के सत्तृवसान 


' के कारण व्यपगत न होगा। 


(४) *राज्य-परिषद्‌ * में लूम्बित। विवेयक, जिस को 
'लोक-सभा ने पारित नहीं किया हैं लोक-सभा को विघंटव पर 


व्यपगत न होगा । 
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(५) कोई विधेयक, जो छोक-सभा में लम्बित है, अथवा, 
जो लोक-सभा 


|] से पारित हो कर राज्य-परिपद्‌ में लम्बित हैं, 
अनुच्छेद १०८ के उपवन्धों के अधीन रहते हुए लोक-सभा करे 
विघटन पर व्यपगत हो जायेगा । 


१०८, (१) यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने 
तथा दूसरे सदन को पहुंचाये जाने के पश्चातू-- 


(क) दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया 
जाता हैं; अथवा 


(ख) विवेयक में किये जाने वाले संशोचनों पर दोनों 
सदन अन्तिम रूप से असहमत हो चके हैं; अथवा 


(ग) विधेयक-प्राप्ति की तारीख से, विना इस को पारित 
किये, दूसरे सदन को छ मास से अधिक वीत चुके हैं, 


तो लोक-सभा _ के विघटन होने के कारण यदि विधेयक 
व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर पर्यालोचन करने और मत 
देने के प्रयोजन के लिये संयुवत बैठक में अधिवेशित होने के लिये 
आहूत करने के अभिप्राय की अधिसूचना सदनों को, यदि वे बैठक में 
हैं तो संदेश द्वारा, अथवा यदि बैठक में नहीं हैं तो लोक-अविसूचना 
द्वारा, राष्ट्रपति देगा : 

परन्तु इस खंड में की कोई वात किसी धन-विधेयक को लागू 
न होगी | 


(२) ऐसी किसी छ मास कीं काछावधि की संगणना में, 
जो कि खंड (१) में निरदिप्ट हैँ, किसी ऐसी काछावधि को 
सम्मिलित न किया जायेगा जिस में उक्त खंड के उपखंड (ग) में 
निर्दिष्ट सदन सत्तावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिलों 
के लिये स्थगित रहता हैं । 

(३) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशन के छिखे 
आहत करने के अभिप्राव् को जब राष्ट्रपति खंद (१) 
अधिसचित कर चुका हो, तो कोई सदन विधेयक पर नह्ागे 
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कायवाही न करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अधिसचना की तारीख 
के परश्चातू किसी समय सदनों की अधिसूचना में उल्लिखित 

अयोजन के लिये संयुक्त बैठक- में अधिवेशित होने के लिये 
आहत कर सकेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनसार 
अधिवेशित होंगे । 


(४) यदि सदतों .की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे 
संघ्ोधनों सहित, यदि कोई हों, जिन को संयूवत बैठक में स्वीकार 
कर लिया गया है, दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले 
समस्त सदस्यों के बहुमत से, पारित हो जाता है, तो इस संविधान 

के प्रयोजनों के लिये वह दोनों सदनों से पारित समझा जायेगा 


परन्तु संयुक्त बैठक में--- 


(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित हो कर दूसरे 
सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया 

है तथा उस सदव को, जिस में वह आरम्भित हुआ 

था, लौटा नहीं --दिया गया हैं तो-ऐसे संजोधनों 

के सिवाय. (यदि कोई हों), जो कि विधेयक के 

पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हें, 

विधेयक पर कोई और संग्ोधन प्रस्थापित व 

किया जायेगा ; ः ह 


(ख) यदि विधेयक इस -प्रकार पारित और छोटाबा 
जा चुका हूं तो विवेयक पर केवल एसे संशोधन, 
जैसे: कि ऊपर कथित हैं, तथा ऐसे अन्य 
संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन 
पर सदनों में सहमंति नहीं हुईं है, प्रस्थापित 
- . * किये जायगे 
और पीठासीन व्यवित का विनिदचय, कि इस खंड के अधीन कौन 
से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा । 


(५) सेदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होदे के 
लिये आहत करने के अभिप्राय की राष्ट्रपति की अधिसूचना 
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के पदचातू, यद्यपि लोक-सभा का विघटन बीच में हो चुका 


हैं -.तो भी, इस अनुच्छेद के अबीन संयुक्त वैठक हो सकेगी 
तथा उस में विधेयक पारित हो सकेगा । 


१०९, (१) राज्त्र-परिपद्‌ में धन-विधेयक पुरः:स्थापित न 
किया जायेगा। . -- | 


(२) लोक-सभा से पारित हो जाने के पद्चातू, धन- 
विधेयक, राज्य-परिपद्‌ को, उस की सिपारिशों के लिये पहुंचाया 
जायेगा तथा राज्य-परिपद्‌, विधेयक की अपनी प्राप्ति की तारीख 
से चौदह दिन की कालावधि के भीतर, विधेयक को अपनी 
सिपारिशों सहित लोक-सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने 
पर लोक-सभा राज्य-परिपद्‌ की सिपारिश्यों में से सव को या किसी 
को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी । 


(३) यदि राज्य-परिपद्‌ की सिपारिशों में से किसी 
को लोक-सभा स्वीकार कर लेती है तो घन-विधेयक 'राज्य- 
परिपद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये तथा लोक-सभा द्वारा 
स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा 
जायेगा । 


(४) यदि राज्य-परिपद्‌ की सिपारियों में से किसी 
को भी लोक-सभा स्वीकार नहीं करती हैँ तो धन-विधेयक, 
राज्य-परिपद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये संशोधनों में से किसी के 
बिना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा 
जिस में कि वह लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था। 


(५) यदि लोक-सभा द्वारा पारित तथा राज्य-परिपद्‌ 
को उस की सिपारियों के लिये पहुंचाया गया घन-विधेयक 
उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर लोक-सभा को लोटाया 
नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर यह दोनों सदनों 
द्वारा, उस रूप में पारित समता जायेगा छिस में लोकसभा 


ने उस को पारित किया था। 


धन-विधेयका 
विपयवः विश ८ 
प्रद्रिया, 
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चधन-विधेयकों..._ (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक 

की परिभाषा, धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित 
विषयों में से सव अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले 
उपबन्ध अन्तवविष्ट ही हूँ, अर्थाह्‌-- 


(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार 
बदलना या विनियमन; 


(ख) भारत. सरकार द्वारा घन उधार लेने का, अथवा: 
कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत' सरकार 
हारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्‍्हीं 
वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि-के संशोधन 
करने का, विनियमन; ह 


(ग) भारत की संचित-निधि अथवा आकरिमकता- 
निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधिमें धन 
डालना अथवा उस में से धन निकालना ; 


(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग; 


(ड-) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर 
भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी 
व्यय की राशि को बढ़ाना; 


(च) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक- 
' लेखे के मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन 
की अभिरक्ष, या निकासी करना अथवा संघ : 
या राज्य के लेखाओं का लेखा-परीक्ष ण; अथवा . 


(छं) उपखंड (क ) से (च) ठक में उल्लिखित विषयों 
में से किसी का आनपंगिक कोई विपय +- 


(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा 
जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा 


७... 


अनज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा को हुई सेवाओं के 
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लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपवबन्ध 
करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
या निकाय द्वारा स्थानीय प्रश्ोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, 
उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपवन्ध करता है। 


(३) यदि यह प्रइन उठता हैँ कि कोई विधेयक धन-विधेयक 
या नहीं तो उस पर लोक-सभा. के अध्यक्ष का विनिश्चय 
अन्तिम होगा ; 


(४) अनुच्छेद १०९ के अधीन जब घन-विधेयक राज्य- 
पंरिपद्‌ को भेजा जाता हैँ तथा जब वह अनच्छेद १११ के अधीन 
अनुमति के लिये राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब 
प्र्येक धन-विधेयक पर लोक-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित 
यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह घन-विधेयक है । 


१११, जब संसद के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर 
दिया गया हो तव वह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा 
तथा राष्ट्॒पत्ति घोपित करेंगा कि वह विधेयक पर यातो 
अनमत्ति देता है या अनमत्ति रोक लेता है : 


परन्त राप्ट्रति अनमति के लिये अपने समक्ष विधेयक रखे 
जाने के पश्चात्‌ यथाज्षीत्र उस विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक 
नहीं हैँ तो, सदनों को संदेश के साथ छोटा सकेगा कि के 
उस विधेयक पर अथवा उस के किसी उल्लिखित उपवन्‍प्रों पर 
पुनविचार करें तथा विशेषतः किन्‍्हीं ऐसे संशोधनों के पुरः- 
स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उस ने अपने 
संदेश में सिपारिश की हो तवया जब विधेयक इस प्रकार छोटा 
दिया गया हो तव सदन विधेयक पर तदनसार पुनविचार करेंगे 
तथा यदि विधेयक् सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पृन: 
पारित हो जाता हैं तथा राष्ट्रपति के समक्ष अनमति के छिये 
रखा जाना ह ता राष्ट्र पृनि उस पर अपनी अनमतति ने सोकेगा ! 


विधेयर्कों पर 
अनुमति, 


पट] . झरतेकां संवियोन 
क "वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 
किन ३१२० (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वारें में संसद के दोनों 
लक सदतों के समक्ष राष्ट्रति भारत-सरकार की उस वर्ष के लिये 
* प्रावकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायंगा जिसे 
इस संविधान को इस भाग में “वार्षिक-वित्त-विवरण नाम से 
निर्दिष्ट किया गया है। ह 
(२) वाधषिक-वित्त-विवरण में दिये हुए व्यय की प्राककलतों 
न्छ स-- 
(क) जो व्यय इस संविधान में भारत की संचित निधि 
पर भारित व्यय के रूप में वर्णित है उस की पूर्ति 
के लिये अपेक्षित राशियां; तथा 


(ख) भारत की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य 
प्रस्थापित व्यय की पर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ 


पथंक पथक दिखाई जायेंगी तथा राजस्व-लेखें पर होने वाले 
व्यय का अन्य व्यय से भेंद किया जाय॑गा। 


(३) निम्तवर्तती व्यय भारत की संचित निधि पर भारित 
व्यय होगा-- 


(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद 
से सम्बद्ध अन्य व्यय ;- 


(ख) राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति तथा 
_ छोक-प्रभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बेंतन 
और भक्त; . 


(ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व भारत सरकार पर 
है, जिन के अन्तर्गत व्याज निर्केप-निधि-भार और 
मोचन-भार तया उधार लर्न और ऋण-सेवा और 
ऋण-मोचन सेम्वन्ची अन्य व्यय भी हे; 


. भारत का संविधान [५९ 
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(घ) (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीज्ों को, या 
के वारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और 
निवृत्ति-वेतन ; 


(२) फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों को, या के 
वारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन ; 

(३) जो उच्चन्यायालय भारत राज्य-क्षेत्र में के अन्तगंत _ 
किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में लषेत्राधिकार का प्रयोग | 
करता हूँ अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी प्रांत में के अन्त- 
गत क्िसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस संविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करता था उस के न्यायाधीशों को, या के 
बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन; 


(ड) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के, या के बारे 
में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन; 


(च) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, 
आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित 
कोई राशियां; 


(छ) इस संविधान द्वारा, अथवा संसद्‌ से विधि द्वारा, इस 

प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय । 

११३. (१) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से 

सम्बद्ध प्रावकलनें संसद्‌ में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, 

किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा 

कि वह संसद्‌ के किसी सदन में उन प्रावकलनों में से किसी 
पर चर्चा को रोकती हैं। 
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(२) उबत ब्रावकद्ना मे से जतना अन्य व्यव से सम्बद्ध ह 

>> 7 5 गे 4 धनद न्यू सन्त के मस््प बच लता) जायेगी 
वे छोक-सभा के समन्ष अनुदानों को मांगों के रुप में रसी जायें: 


तथा लोक-सभा को झवित होगी कि किसी मांग को स्वीकार 


अपर यी 


अधिकाई 


आनुदीन« 


०] भारत का संविधान ७. 

भाग १+संवजतू 8 ११२६३ ४३ 
या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उह्लिखित राशि 
को कम कर के, स्वीकार करे। ह 


ह (३) राष्ट्रपति की सिपारिद के विना किसी भी अनुदान की 
मांग न की जायेंगी। ह 


११४. (६ १ ) लोक-सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुदान 
किये जाने के वाद यथासम्भव शीघ्र भारत की संचित निधि में से-- 
-  (क) लोक-सभा द्वारा इस बश्रकार किये गये अनुदानों की; 

" तथा ' हे 
(ख) भारत 'की संचित निधि पर भारित, किन्तु संसद्‌ के 
समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से 


|] 


किसी भी अवस्था में अनधिक, व्यय को, 


पूर्ति के लिये अपेक्षित सब ध्ों के विनियोग के लिये विधेयक 


पुर/:स्थापित किया जायेगा । 


: (२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेर- 
फार करने, अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा 
भारत की संखित निर्धि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार 


किसी 


करने का प्रभाव रखने वाला कोई संज्ोधन, ऐसे किसी विधेयक 
पर, संसद्‌ के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कीई 


हक ५ 


संशोधन इस खंड के अधीन अभ्रवेश्य है या नहीं इस बारे में 
पीठासीन व्यवित की विनिद्चय अन्तिम होगा । 
(३) अनच्छेद ११५ और ११४६ के उपवन्धों के अधीन रहते 


हि. किक 


हुए, भारत की संचित विधि में से. इस अनु: के उपवन्धों के 


>> 


'अनसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन तिकालन 
: के अतिखित और कोई धन निकाडा न जायेगा । 


११५- (१) यदि--5 ह 
(को अनुच्छेद १ १४ के उपवरन्धों के अनुसार तिमित विसी 
विधि द्वारा किसी विशेष सेवी पे. बालू वित्तीय वर्ष 


भारत का संविधान 


ह््ग्व्‌ 
हि 0 
934 
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के लिये व्यय किये जाने के लिये प्रा धिक्ृत कोई 
राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपयाप्ट 
पाई जाती हैं अथवा जब उस वर्ष के वापिक- 
वित्त-विवर्ण में अपेक्षित न की गई किसी नई 
सेवा पर अनुपुरक अथवा अपर व्यय की चालू 
वित्तीय वर्ष में आवद्यकता पैदा हो गई है; 
अथवा 


(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा 
और उस वर के छिये, अनुदान की गई राक्षि 
से अधिक कोई घन व्यय हो गया हैं 


तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष उस 
व्यय की प्रावकलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा 
विवरण रखवायेगा अथवा लोक-सभा में ऐसी अधिकाई के 
लिये मांग उपस्थित करायेगा। 


(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध 
में, तथा भारत की संचित निन्नि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी 
मांग केवारे में, अन॒दान की पति के छिये घनों का बिनियोग 
प्राधिकृत करने के लिये वनाई जाने वाली किसी विति के सम्बन्ध 
में भी, अनुच्छेद ११२, ११६ और १५१४ के उपबन्ध बसे ही प्रभादी 
होंगे जैसे किये वापिक-वित्त -विवरण तथा उस में बणित व्यय 
अथवा अनुदान की किसी मांग तथा भारत की सझंचित निधि 
में से ऐसे किसी व्यय या मांग से सम्बन्धित अनदान की 
पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिदुत करने के लिये ब्ना 


>+ 


जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हे 


११ 
5 


् जिक का बट 
व्यय के वार मे विसा अनदाने को, 7 कक कं मंकलक न के, 
व्यय के बारे में किसी अनदान को, ऐसे सनदान 
>> £:...-- मतदान ४ जता प्रन जन अचजजसफिमओ ४2४ 
सकाइलय ०  इ.सस जे इस उजदचाएद हज हे 


हे जता क >ज  डाटक 


वित्त- 
विधेयकों के 
लिये विशेष 
उपवन्ध , 


६२] - :. भारत का संविधाद .. 
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. में विह्वित प्रक्रिया की-पूर्ति के लम्बरित रहने तक 
तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद ११४ के 
उपवन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित 
रहने तक, पेशगी देने की; 


((ख) जव कि किसी सेवा की महत्ता या अनिर्चित 
रूप के कारण मांग बसे व्योरे के साथ वणित 
नहीं की जा सकती जैसा कि वापिक-वित्त- 
विवरण में साधारणतया दिय्रा जाता है तब. 
._ भारत के सम्पत्ति खोतों पर अप्रत्याशित मांग की 
पूर्ति के लिये अनुदान करे की; 


(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान 
भाग व हो ऐसा कोई अपवादानुदान करने की, 


शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये 
गये हैं उन के लिये भारत की संचित निधि में से धन निकालना 
विधि द्वारा प्राधिक्ृत करने की बरक्ति संसद्‌ कोहोगी। 


(२) खंड (१) के अधीन .. किये जाने वाले किसी 
अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने.वाली किसी विधि 
के. सम्बन्ध में अनुच्छेद ११३ और ११४ के उपवन्ध वैसे ही प्रभावी 
होंगे जैसे कि वे वाधिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय 
के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा भारत की संचित 
निधि में से ऐसे व्यय की पूत्ति के लिये. धनों का विनियोग 
प्राधिकृत करने के. लिये बना « जाने वाड़ी विधि के सम्बन्ध 
में प्रभावी हैं ! । 8 

११७. (१) अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (च) 
तक के उपखंडों में उल्लिखित विपयों में से किसी के लिये उपवन्ध 
करने वाला अवधेयक या संशोधन राद्धपति की सिपारिश के विना 
प्रःस्थापिंत यी - प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपवन्ध 
करने वाला विधेयक राज्य-परिपद्‌ में पुरःस्थापति न किया जायेगा: 


. भारत का संविधान (६३ 
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परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के छिय्रे उपवन्ध 
बनाने वाले किसी संगोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के 


अधीन किसी सिपारिश की अपेला न होगी। 


(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के 
लिये उपवन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समना जायेगा 
कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अबवा अनु 
ज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिये फीसों 
की, अभियाचना का या देने का उपवन्ध करता है, अथवा इस कारण 
से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय 
प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, 
बदलने या विनियमन का उपवन्ध करता हैं । 

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन 
में छाये जाने पर भारत की संचित निधि से ब्यय करना पड़ेगा 


वह विधेयक संसद्‌ के किसी सदन द्वारा तब तक पाश्ति न 
किया जायेगा जब तक कि ऐसे विवेयक पर विचार करने के 


लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने मिपारिश न की हो । 
साधारणतया प्रक्रिया 


११८. (१) इस संविधान के उयबन्धों के अधीन रहते 
हुए संसद्‌ का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के, तथा बपने कार्य - 
संचालन के, विनियमन के छिये नियम बना सकेगा । 


(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये 
जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से दी 
डोमीनियन के विधान-मंडल के बारे में जो परी: प्षः 
नियम भौर स्थायी आदेश प्रदृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों और अनुकूचनों 
के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य-परिषद का समापति या लोन- 


सभा का अध्यक्ष करे, ससद्‌ के सम्बन्ध मे प्रभावा हाने । 


ग हु 
>५ 


र्पोः 


(३) राज्य-परिपद्‌ के सभापति घोर लोकन्सभा के भत्यक्ष 


से पराझर्श करने के पदवात्‌ साप्ट्रवति दोनों सदनों की संयदत 


प्रश्िया 


4०5७ 


संसद्‌ में 
वित्तीय कार्य 
सम्बन्धी 
प्रक्रिया का 
विधि द्वारा 
विनियमन. 


संसद्‌ में 
प्रयोग होने 
वाली नापा, 


& ९] न्‍ 
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बंठकों सम्बन्धी, तथा उन में परस्पर संचार सम्न्ची, प्रक्रिया के 
नियम वना सकेगा । ५0 ० 

(४) दोनों सदनों की संबुक्‍त बैठक में छोक-सभा का 
अव्यक्ष अथवा उस को अनुपस्थिति में ऐसा व्यवित पीठासीन होगा 


सके + १ 
जस का खंड (३)- के अधीन वनाई गई प्रक्रिया के नियमों के 
अनुसार निर्धारण हो । ; ह 


११९. वित्तीय कार्य को समय के अच्दर समाप्त करने 
के प्रयोजन से संसद, विधि द्वारा, किसी वित्तीय विपय से, अथवा 
भारत को झंडित निधि में से धव का विनियोग करने वाले 
किसी विधेयक से, सम्बन्धित संसद्‌ के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया 


॥० बल. 


और कार्य-संचालन ' का विनियमन कर सकेगी, तथा . यदि आर 
जहां तक, इस प्रकार वनाई हुई किसी विधि का उंपवन्ध 
अनुच्छेद ११८ के खंड (१) के जबीन संसद्‌ के किसी सदंन 
हारा बनाये गये “नियम-से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) 


के -अधीन- संसद्‌ के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम [या स्थायी 


आदेश से, असंगत हे तो, ऐसा उपवन्ध अभिभावी होगा । 


१२०. (१) भाग--(१७) में किसी वात के होते हुए भी, 
किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपवन्धों के अबीन रहते हुए संसद 
में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा : ह 

परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद्‌ का सभापति या छोक-सभा 
का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी 
सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति 
नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने 
की अनज्ञा दे सकेगा | 


(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यया उपदस्थ न. करे 
तव तक - इस संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष को काल्र्वात् रू 
की समाप्ति के पहच्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभादी होगा मानों 
कि “वा अंग्रेजी में” ये झब्द उस में से लुप्त कर दिये गये हूं । 
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$ बच क: 


& ४ + 


१२१, उच्चतमन्यायाल्य या उच्चन्यायाल्य के किसी 
व्यायाधीय को आगे उपवन्बित रीति से हटाने की 
प्रार्थना करने वाले समावेदत को राष्ट्रपति के समल रखने 
क्रे प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद 
में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये 
आचरण के विपय में न होगी 


१२२. (१) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमिता के आधार 
पर संसद्‌ की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति 
न की जायेगी । 


(२) संसद्‌ का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिस में इस 
संविधान के हारा या अधीन संसद में प्रक्रिय्रा को, या कार्य- 
संचालन को, विनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की 
शक्तियां निहित हैँ, उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये 
प्रयोग के विषय में किसी न्वायालथ के क्षेत्राधिकार के अधीन 
न होगा ' 


तक 


अध्याय ३.--शघसपति की विधायिनी शक्तियां 


े 


१२३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद के 
दोनों सदन सत्त्‌ में हैँ यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान 
हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के छिये उसे बावित करने 
वाली परिस्यथितिपाँ वर्तमान हैं तो बहू 
प्रस्यापत कर सकेगा जो उसे परनिए्थितियों से अपेल्ित प्रतीत हा । 


हि 


० 


(२) इस अनुच्छेद के अवीन प्रख्यापित अध्यादेश का बढ़ी 
औी ४ प्र होगे जे स्रय फ्ा बलप्िजजिलिसक बहता आज | 
बल ३ प्रभाव होगा जा ससद्‌ का अधिनियम का होता हूँ 
दास्स ०-० अब, पेस ञआः न्यू ने 
किन्‍्त प्रत्येक ऐसा अध्यादेश 


्ञ्ह 





+ णत्य दि अंक है. कर ब्क ले 
(क) संतद के दोनों सदनों के समक्ष रण जायंगा 
६ 


न 
ड 

५ ४ का 5 
तथा ससद के परत: समवंतध हाने सा छा सस्ताऋ 


न्यायात्य 
संस्तद्‌ की 
दार्यबाहियों 
फी जांच ने 


फरग, 


खुल्चतम- 
च्यायाल्य की 


च्यापवा और 


प्श्ठच. 


. -भरित की - संविधान 
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की समाप्ति पर, अथवा, यदिःउस कालावधि 
£ की समाप्ति से पूर्व दोनों - सदन उस के निरन्‌ 
_ मोदन के संकल्प पार . कर देते हैं तो, इन में 
ह दूसरे से संकल्प के पाश्ण होने पर, प्रवर्तन 

में न रहेगा; तथा 
(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी समय छौटा लिया जा सकेगा। 
व्याख्या .--जव संसद्‌ के -सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुत्र 
समवेत होने के लिये आहृत किये जाते हैं तो इस खंड के 
>योजनों के लिये छ सप्ताह की काछावधि की गणना उन तारीखों 


में से पिछली तारीख से की जायेगी । 


(३) यदि,'और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन 


_ अध्यादेश कोई ऐसा -उपवन्ध करता है जिसे अधिनियमित करने. 
के लिये संसद्‌ इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो बह 


छान्य होगा । । 
अध्याय ०.-सेंघ की स्यायपालिका 

१२४. (१) भारत का एक उच्चतमन्यायालूय होगा जो 
भारत के मुख्य न्यायाधियति तथा, जब तक संसद्‌ विधि द्वारा और 
अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती तब तक, अन्य सात से अनधिक 
न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा । 

(२) उच्चतमन्याग्रा््य के, ' तथा राज्यों के उच्चन्याया- 
-लयों के, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिन से कि इस 
प्रयोजन के लिये परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्र 


. पृत्ति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम- 


न्यायालय के प्रत्येक न्‍्यायाघीश को नियुक्त करेगा तथा वह 


च्> 


न्यायाधीश तव तक पद धारण करेगा जत्र॒ तक कि वह पेंचठ 
वर्ष की आायु प्राप्त न कर ले: 

परन्तु मुख्य स्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायावीश 
की नियक्ति के-वियय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से सवंदा 


परामर्श किया जायेगा : 


भारत का संविधान [६ए 
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परन्तु यह और भी कि-- 


बिक 


(क) कोई न्यायाथीय राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग 
सकेगा; 


् 


(ख) खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्याया- 
धीश अपने पद से हटाया जा सकेगा । 
(३) उच्चतमन्यायालय के न्यायाबीश के रूप में नियुवित 
के लिये कोई व्यक्ति तत्र तक अह न होगा जब तक कि बह 
भारत का नागरिक ने हो तथा-- 


(क) किसी उच्चन्यायाठढय का अथवा ऐसे दो था 
अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच 
वर्ष तक न्यायाधीश न रह चुका हो; अथवा 


(ख) किसी उच्चन्यायालय का, अथवा ऐसे दो या 
अधिक न्यायारूयों का, लगातार कम से कम दस 
वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो; अथवा 


बढ 


(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेना न हो । 


व्याख्या १.-- इस खण्ड में “उच्चन्यायालय! से वह उच्च 
न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत राज्य-ल्षेत्र के किसी भाग में 
क्षेत्रैधिषार का प्रयोग करता हैँ अबबा, इस संविधान के 
प्रारम्भ से पहिले किसी समय भी, प्रयोग करता था । 


व्याख्या २.-- इस खंड के प्रयोजन के छिये किसी ब्यग्रित 
के अधिवक्ता रहने की कालावधि वी संगणना में बढ़ सयल्ा- 
वधि भी अन्तर्यत होगी जिस में कि उस ब्यवित ने अधिवक्ता 
होने के पथ्चात्‌ ऐसे स्यायिक पद को जो विल्यान्यगयाधीय है 


रे ट्र्टे कक ट़ा की. औै घारण ः ह +७अ न) अ 
पद स छाद्व नहां है, घारण कया हा । 


(४) उच्चतमन्यायारूय का कोई न्यायाधीश अपने पद से 


तव तक हटाया न जायेगा जब तक कि सिद्ध कद्ाचार अथवा 


न्‍्यायाधीशों के 
वेतन आदि. 


इ्ट[ भारत का संविधान 
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असमर्थता के लिये ऐसे हटाये जाने के हेतु प्रत्येक सदन की 
समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मतदान 
करते वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, 
समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन 
छारा उसी सत्त्‌ म रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया 


हो । 


(५) खंड (४) के अवीन किसी समावेदन के रखे जाने 
को, तथा न्यायावीश के कदाचार या असमर्थता के अनसंघान 
तथा सिद्ध करने की, प्रक्रिया का संसद्‌ व्रिधि द्वारा विनियमत 


कार सकया | 


( दर ) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश होने के छिये नियुक्त 


. प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने से पर, राष्ट्रपति के, 


अथवा उस के द्वारा उस लिये नियकक्‍त किसी व्यक्ति के, समक्ष 


तृतोय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये प्रपत्र के 


अनुसार शपथ या प्रतिज्ञाव करेगा और उस पर हस्ताक्षर 
करेगा । 


(७) कोई व्यवित, जो उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीज्ञ के 
रूप में पद धारण कर च॒का है, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी 


न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य 


न करेगा । 


१२५. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे 
वेतन दिये जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हें । 


(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का 


तथा अनपस्थिति-छठ्ी और निवृत्ति-वेतन के वार मे एस अधि- 


क्रारों का, जैसे कि संतदु-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन 
समय समय पर निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस अकार 
निर्धारित न हों, तव तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्ता और अधि- 


च 


ह 
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कारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसची में उस्लिखित हे, हक्क 
होगा : 


परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो विद्येपाधिकारों में और ने 
भत्तों में और न अनपस्थिति-छढ़ी या निवन्ति-वेतन विपयका उस के 
अधिकारों में उस की नियुक्ति के पदचात्‌ उस को अलाभकारो 
कोई परिवर्तन किया जायेगा । 


१२६, जब भारत के मुख्य स्यायाधिवति का पद सिविल हो अबचा 
जब मुख्य न्याया पति, अनुपर्थिति था अन्य कारण से, अपते पद 
के ब्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो लेख स्यावारय मे अम्य 
च्यायाबीयों में से ऐसा एक, जिसे रादट्रवति उस प्रभोद्न के र्ये 

घः 


नियुवत करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन 





2०७, (१) यदि किसी समय उच्चसमस्थायाद्य के स को । 
करने या चालू रखने के लिये उस न्यायाख्य के स्यावाबीयों की २०००, 
गणपूर्ति प्राप्य नहो दो हाप्ट्रपति की पूर्व सम्मति से दथा सम्बद्ध 

उच्चन्यायारूय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्थ कर के भारत का 
मुख्य न्यायाधिपति किसी उच्चस्यागालय के किसी ऐसे न्यायाधीश 


से, जो उच्चनमन्यायालूय के न्‍्यायाधीय नियुक्त होने के खये 
यथारीति अहँ हैँ तथा जिसे भारत का मुस्य स्थायाधिषर्ति 
नामोदिप्ट करे, स्यायारूय की बैठकों में इतनी काल्यवधि के हिये, 
जितनी आवश्यक हो, तदर्थ-न्यायाधीण के रूप में उपस्थित रहने 
के लिये लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेंगा। 


(२) इस प्रकार नामोहिप्ट न्यायाधी८यल का कर्तव्य होगा कि 
अपने पद के अन्य कर््नेव्यों पर पर्वंवर्तिता देकर उच्चतमन्यायाच्य 
की बैठकों में, उस समय, तथा उस कालावधि के लिये, जिस के 
लिये उस की उपस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो, ठथा जब बढ़ 
इस प्रकार उपस्थित हो नव उस को उच्चनमन्पायालय के स्थाया- 
धीश्य के, सब शत्राधिकार, शवितयां क्लीर विधशेयाधिकार प्रान गोरे 


तथा वह उदत च्यायाधीय के कर्ंब्यों दा निर्वहन करेगा । 


(्‌। 


उच्चतम: >चतमन्या- 
वालल्‍ूय अधि- 
लेख न्याया- 
लय होगा, 


उच्चत्तमन्या- 
यालय का 
स्थान, 


उच्चतमन्या- 
याहरुय का 
आरम्निक 
घेवाधिकार 


भरत अन्तर्ग्रस्त हैं (चाहे तो विधि का चाहे दथ्य 


तथ। इस प्रकार श्राधित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार बेठने और 
ऊर्य करने के काल में, ऐसे भक्तों का, जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वरा 
निर्धारित करे, तथा उस 'पायाच्य के न्याया धीश के सब क्षत्राधिकार 


शक्तियों और विज्येषाधिकारों का, हक्‍्क होगा किन्तु वह अन्यथा ज्स 


यायात्य का न्यायाधीश न धमझा जायेगा 

*रन्तु जब तक पर्वोक्ट कोई व्यक्ति उस जय याल्य के न्यावाधीज्ञ 
के रूप में वेंठनें और कार्य करने की सम्मति न दे तव तक इस - 
अनुच्छेद की कोई वात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली 
प समझी जायेगी । रे 


१२१०. उच्चतमन्यायाल्य दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या 
स्थानों जे. जिन्हें भारत का शैेस्य व्यायाधिपति राष्ट्रपति के 


अनुमीदन से समय समय +र नियुक्त करे, वँंठेगा | 

(१३९. इस संविधान के उपकन्धों के अधीन रहते हरए 

(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के वी 
77 - के; अथवा. . बह 
_(ख) एक ओर भरत सरकार और कोई राज्य था राज्यों 

पथा दूसरी ओर एक्र या अधिक अन्य राज्यों के 
बीच के ” अथवा 
(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के 


किसी विवाद में यदि और जहा तक उस विवाद में कोई 
7) जिस- 
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आला 


सर 


क्र उच्चतमन्यायालय 


पर किसी बेध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार 
तक, अन्य न्यायालयों का अपवर्जन 
प्रारम्भिक कषेत्राधिकार होगा : 


/०५ 
य्थ 
५ 


परन्तु उक्त क्षेत्राधकार का विस्तार उस 
जिस में :--- 


बवाद पर ने होगा 


(१) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई 
राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी 
संधि, करार, संविदा, वचन-वंब, सनद या अन्य 


तत्मम लिखत के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
पहिले की गई या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ 
के पच्चात्‌ प्रवर्तन में हे या रख ली गई है, किसी 
उपवन्ध से पैदा हुआ है । 


(२) कोई राज्य एक पक्ष है, या वह विवाद किसी ऐसी 


संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बंच, सनद या अन्य 
तत्सम लिखने के, जो उपवन्य करती हैं कि बसा 
क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, 
किसी उपबन्ध से पैदा हुता हैँ । 
१३२. (१) भान्त राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चस्यायालय के 
चाहे तो व्यवहार विपयक् चाहे दांडिक चाहे उवाी 


में दिये निर्ण आजन्नप्ति या अन्तिम क्षा 
उच्चतमन्याथालय में हो वबदि वह उन्चन्यःयारूय 
प्रमाणित कर दे कि उस मामले में इन संबिवान के *: 
सारवान विधि-प्रश्न अन्नग्रेन्त है । 


सदा 


का काइ 


(२) जहां कि उच्चन्यायाल्य ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना 
अस्वीकार कर दिया हो वहां, यदि उच्चतमन्यायालय का 
समाधान हो जाये कि उस मामछे में इस संविधान के निर्दंचन 
वा सारवान विधि-प्रथ्न अस्तग्ररत हूँ तो, बह ऐसे निर्भय 
आजनप्ति या अन्तिम क्षादेश की बरील के लिये बिय्ंय 


इजाजत द सकगा | 


झिस्ती माम 


नीच 


सो 


उच्च- 
न्यायालयों 

से ध्यवहार 
विषयों के बारे 
की अपीलों में 
उच्चतम- 
न्यायालय का 
अपीलकीय 
क्षेत्राधिकार. 
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(३) जहां ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा ऐसी इजाजत | दे दी 
गई हा वहां मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी पूर्वाक्त प्रद्न 
के अथशुद्ध निर्णय हो जाने के. आधार पर, तथा उच्चतम- 
न्यायाल््य का इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उच्चतम- 
स्यायालूय में अपीक्ष कर सकेगा । 


व्याख्या --इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ “अन्तिम आदेश” 
पदावली के अन्तर्गत ऐसे वाद-पद का विनिश्चयात्मक आदेश 
भी हूँ जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित हो तो, उस 
मामले के अन्तिम निवटारे के लिये पर्याप्त होगा। 


१३३. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के उच्चन्यायाल्य की 
व्यवहार-कार्यवाही में के किसी निर्णय, आशज्नप्ति या अन्तिम 
आदेश की अपीऊर उच्चतमन्यायालय में होगी यदि उच्च- 
व्यायालय प्रमाणित करे-- 


(क) कि विवाद-विषय की राशिया मूल्य प्रथम वार 
के न्‍्यायाऊप में वीस हजार रुपये से या ऐसी 
अन्य. राशि से, जो इस वारे में संसद से विधि 
द्वारा उल्लिखित की जाये, कम न थी और अपील- 
गत विवाद में भी उस से कम नहीं हैं; अथवा 
(ख) कि निर्णय, आशज्नप्ति या अन्तिम आदेश्व में 
उतनी राशि या मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध 
कोई दावा या प्रश्न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
में अच्तग्रस्त हें; अथवा 


हा 


(ग) कि मामछा उच्चतमन्यायाल्य में आर्पर्लि के 
लायक हैं; । 


तथा, जहां कि अवीलूकृत निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश 
(ग) में निर्दिष्ट मामछे से भिन्‍त्र किसी मामले मे 


उपखड 
न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि करता हूं 


विनान्तर चीचे के 
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वहां, यदि उच्चन्यायाछय_ यह भी प्रमाणित करे 


में कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तग्रेस्त है। 


कि अपील 
!या अपाल 


(२) अनुच्छेद १३२ में किसी वात के होते हुए भी 
खंड (१) के अधोन उच्चतमन्यायाल्य में अपील करने 
वाला कोई पक्ष ऐसी अपील के कारणों में यह कारण भी 
वता सकेगा कि इस संविधान के निर्वेचन के सारवान विधि-प्रध्न 
का अयखुद्ध विनिब्चच किया गया हैं । 





(३) इस अनुच्छेद 
उच्चन्यायालय के 
अन्तिम आदेश 
जब तक कि 


में किसी छात के होते हुए भी 
एक न्यायात्रीण के निर्णय, आाजन्षप्लि या 
की अपील उच्चतमन्यायाल्य में न 
संसद विधि द्वारा अन्यथा उपय न्धिनिन करने । 
छलेवब में के किसी उच्चन्यायात्य के 
दंइ-कार्यवाही में दिये हुए निर्णय, अस्तिम आदेश या 
दंडादेश की उच्चतमन्यायाल्य में अपील होगी बदि-- 


है 


(क) उस उच्चन्यायालय ने अपील में किसी अभियुततत 
व्यवित की विम॒वित के आदेश को उलट दिया हे 
तथा उस को मत्य-दंडादेदा दिया टे। अथबा 


उस उच्चन्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से 
क्रिसी मामले को परीक्षण करने के हेतु अपने पास 
मंगा लिया हैँ तथा ऐसे परीक्षण में क्षमियवत 
व्यक्ति को सिद्ध-दोप ठहरायया हैँ और मस्य- 
दंडादेश दिया हैं; अबबा 


(ग) उच्चन्यायाल्य प्रमाणि 
उच्चतमन्यायालय में 


। दि मामला 
टृ ४. सामसदा 
मय कि स्टायदः ॥ चः 
छिये जाने लायर स्ट्ड 


परन्तु उपखंड (ग) के अघीन होने वाली अपीद ऐेसे उप- 
ह++ “अई किक ह _् 
चनन्‍्धों के अधीन रह कर, जो वनच्छेद शषण्‌ के झट [२) का 


वर्तमान विधि 
के अवीन 
फेडरल्न्या- 
यारकृय का 
क्षेत्रधिकार 
और शक्तियों 
का उच्चतम- 
न्यायालय - 
द्वारा प्रयो- 
क्तव्य होना, 


अपील के लिये 
उच्चतमन्य[- 
यालूय की 
विशेष इजा- 
जत. 


(२) - संसद विधि द्वारा 'ऐसी श्त्तों- और परिसीमाओं 
के अधीन, जो ऐसी विधि में उल्लिखित की जायें, उच्चतमन्याया- 
लय को भारत राज्यक्षेत्र में के किसी उच्चन्यायाल्य के दंड 
कार्यवाही में दिये गये किसी रिर्णय ? अन्तिम आदेश वथवा दंडा- 
देश की अपील लेने और सृनने की और भी शक्ति दे सकेगी | 


१३५ जब तक संसद विधि हारा अन्यथा उपदस्ध ने करे तब 
पक उच्चतमन्यायाल्य को भी किसी विषय के बारे में जिस पर 
अनुच्छेद १३३ यो अनुच्छेद ९३४ के उपधवन्ध छात्र 


कार और शक्तियां होंगी यदि. उस दिषय के सम्बन्ध में इस संबि- 


- वात के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी वर्तमान विधि के अधीन 


क्षेत्राधिकार और शवितियां फेडरलन्यायाल्य द्वान अयोवतव्य थीं। 


जे 


१३६, (१ / रस अध्याथ में किसी वात के होते हुए भी उच्चतम- 


न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य-क्षेत्र में के कियी न्यायालय 
या च्यायाधिकरण द्वरा किसी वाद या विषय में दिये हुए क्रिसी 
निर्णय, आश्प्ति, निर्धारण, दंडादेश या आदेश की अपीछ के लि्यि 
विज्येप इजाजत दे सकेगा । 


न (२) सशस्त्र बलों से पम्बद्ध किसी विधि के द्वारावा 
अधीन गठित किसी न्यायालय. था न्यायाधिकरण द्वारा पारित 
या दत्त किसी निर्णय, निर्कारण, दंडादेश या आदेश को खंड (१) | 
की कोई बात लागू न होगी । 
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१३७, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के, 
अथवा अनुच्छेद १४५ के अधीन बनाये गये किसी नियम के, 
अधीन रहते हुए उच्चतमन्धायाल्य को अपने द्वारा सुनाये गये 
निर्णय या दिये गये आदेश पर पुनविलोकन करने का अधिक्रार 
होगा । 


१३८, (१) संघ-सृची के विपयों, में से किसी के बारे में उच्च- 
तमन्यायालय को ऐसे और लेब्राधिकार ओर गक्षितयां होंगी 
जैसे संसद विधि द्वारा प्रदान करे । । 


(२) यदि संसद्‌ स्यायालय के लिगय्रे ऐसे क्षेत्राधिकार और 
शक्तियों के प्रयोग का विधि द्वारा उपबन्ध करे तो किसी विपय 
के | बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे बोर क्षेत्राधिकार तथा 
शक्तियां होंगी जिन्हें भारत सरकार और किद्ी राज्य की 
सरकार विज्येप करार द्वारा प्रदान करे । ः 


१३९, अनुच्छेद ३२ के खंड (२) में वर्णित प्रयोजनों से 
भिन्‍न किन्‍्हीं प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश, आदेश था चेख जिस के 
अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिपेष, क्षधिकार-पृच्छा 
और उ्मेपण के प्रकार के लेख भी हैं. अववा इन में से किसी 
को, निकालने की शक्ति संसद्‌ विधि द्वारा उच्चतमस्थाबातद्य 
को प्रदान कर सकेगी * 


१४०, ऐसी अनुपू रक शक्तियों को, जो इस संविधान के उप- 
वनन्‍्वों में से किसी से असंगत न हों, संसद्‌ विधि 


ब . ते न जी 

तमन्यायालूय को प्रद्धान करने के लिये उपबन्ध फर सकेगी, ऊगा 
कि उस न्यायालय को इस संविधन के द्वारा था अपान प्रदन 
खना।वधतार पमें अधिक द्ांय साया रद मा प्रयाग परत ४ यहफुएए 


भ्यायाडय 


दरों ०३ 5 
एमए 
हछाद्च पुनाद 


सामाखय के 
क्षेत्रापिवार 
गयी वृद्धि. 


ढक 
श्शछड 
 ई। 

न 

प उुढ हि 


उच्चतमन्या- 
यालय द्वारा 


घोषित विधि * 


सव न्यायालयों 
को वन्वन- 
कारी होगी: 


उच्चतमन्या- 
यालूय की आ- 


जञप्तियों और 


आदेशों, का 


प्रवृत्त कराना -- 


तथा प्रकटन 
आदि 
के आदेश, 


उच्चतम- 
. न्यायालय से 
परामर्श करने 
की राष्ट्रपति 
की शक्ति, 


सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय, एसी सुनवाई के 


किसी बात के होते हुए भी, उत खड़ 
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१४१, उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्यजक्षेत्र 


_ के भीतर सब न्यायालयों को वन्धनकारी होगी । 


१४२. (१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्चतमन्यायालय 
ऐसी आज्ञप्ति या ऐसा आदेश दे सकेगा जेसा कि उस के समक्ष 
लम्वित किसी वाद या विषय में पर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक 
हो तथा इस प्रकार दी हुई आज्ञप्ति या आदेश भारत राज्यजक्षेत्र 
में सवंत्र ऐसी रीति से, जैसी कि संसद्‌ किसी विधि के द्वारा या 


अधीन विहिंत करे, तथा, जब तक उस लिये उपबन्ध नहीं किया . 


जांता तब तक, ऐसी रीति से, जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा . 
विहित करे, प्रंवर्ततीय होगा । ह 


(२) संसद्‌ द्वारा इस वारे में बनाई हुई किसी विधि के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायाह्य को भारत के 
समस्त राज्यज्क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के 
किन्‍्हीं दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के, अथवा अपने 
किसी अवमान का अनसंघान- कराने या दंड देने के, प्रयोजन के लिये 
कोई आदेश देने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी । 


(१) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि 
या तथ्य का कोई ऐसा प्रइतन उत्पन्न हुआ हैँ, अथवा उस के उलन 
होने की सम्भावना है, जो इप श्रकार का और ऐसे सावंजनतिक 
महत्त्व का हैं कि उस पर उच्चतमन्याया यालय की राय प्राप्त करन र्ना 
इष्टकर हैं, तो वह उस प्रइन-को उस न्यायाहुय को विचारार्थ 
पदचात्‌ जेंसी 
कि वह उचित समझें, राष्ट्रपति.कों उस पर अपनी दाथ प्रतिवेदित 
सकेगा । हा हि 
( ) राष्ट्रपति, अनुच्छद १६३१ हैं परन्तुक के खंड है ३ ) है 

में वणित प्रकार के विवाद 


दा 


गा 
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को उच्चतमन्यायालय को राय देने के लिये सौंप सकेगा तथा 
उच्चतमन्यायालूय, ऐसी सुनवाई के पद्चात्‌ जैसी कि वह उचित 
समझे, राष्ट्रपति को उस पर ६.प्री राय प्रतिवेदित करेगा । 


१४४. भारत राज्य-क्षेत्र के सभी असेनिक और न्यायिक प्राधि- 
कारी उच्चतमन्यायारलूय की सहायता में कार्य करेंगे । 


१४५. (१) संसद द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय, समय समय पर, राष्ट्रपति 
के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रश्निया के साधारण 
विनियमन के लिये नियम वना सकेगा तथा जिन के अन्तर्गद-- 


(क) 


उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यवितयों के बारे 
में नियम ; 


अपील सुनने के लिये प्रक्रिया के बारे में, तथा अपीलों 
सग्बन्धी अन्य विपयों के, जिन के अन्दर्गत बह 
समय भी है जिस के भीतर अपी्े न्यायालय में 
दाखिल की जानी हैं, बारे में नियम ; 


(ख) 


भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों मे से किसी हम 
कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाहियों के 


बारे में निदम ; 


(घ) अनुच्छेद (इंढ के सर (2॥ के उसपड (गड़ा 
5 सपि द 5 3 5 यो है 2 2020 
ऊधांत ऋअवाला दे लिये जाने के बाईे मे निया 


वसनिक तपा 
स्याधिया 
प्राधिकारी 
उच्यतम- 
स्यायोएय थी 
सहायता में 
कार्य करेंगे, 
न्यायालय के 
नियम स्ादि, 
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ऐसे -पृनविछोकच के डिये प्रक्रिया के बारे में, 

जिस के अत्तगत वह समय भी है जिस के भीतर 

ऐसे,पुननविछोकच के लिये आवेदन-पत्र न्यायालय 
. .में दाखिल किये जाने हैं, नियम 


(च) उस न्यायारूुंय में किन्‍्हीं कार्यव्राहियों में के 
और तत्प्रासंगिक खंचें के बारे में, तथा उसमें 
कार्यवाहियों के विषय में ली जाने वाली फोसों 
के वारे में, नियम; 

(छ) परमिन की. मंजरी के वारे में नियम; 

(ज). कार्यवाहियों के रोकने के वारे में नियम; --- 

((झ) ऐसी अपील जो ड़स न्यायालय को तुच्छ या-तंग 

: करते वाली अथवां विलम्ब करने के प्रयोजन 

से की हुई प्रतीत;होती है उस के संक्षेपतः निर्धारण 
के लिये उपबन्धन करने वाले नियम 

(बं) ज्नुच्छेद ३१७ के खंड॥(१) में निरदिप्ट जांचों 

ु के लिये प्रक्रिया के बारे में नियम; 

(२) खंड (३) के उपवन्धों के. अधीन रहते हुए, इस 
अनुच्छेद के अधीन. वने नियम, उन न्यायाधीशों की न्यूनतम 
संख्या नियत कर सकेंगे जों किसी प्रयोजन के लिये वेठेंगे 
सथा, अकेले न्यायाधीशों और खंड-न्यायालयों की झवित के 
शलिये उपवन्ध.कर सकेंगे । 

(३) इसे संविधान के निर्वेचत्त का कोई सारवान विधि- 
“प्रइन जिस मामले के अन्तर्ग्त्त हैं उस का विनिस्चय करवें के 
-अयोजन के लिये, अथवा इस संविधान के अनुच्छेद १४३ 
के अधीन सौंपे गये प्रइन सुनने के प्रयोजन के लिये, बैठने वाले 
न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होगी 

प्रन्‍्तु जहाँ इस अध्याय में के अनुच्छंद १३२ से । 
उपबन्धों के अधीन अपील सुनने वाला न्यायालय पचि न्याया- 


भन्‍्न 
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धीद्ों से कम से मिल्ठ कर वना हैं तथा अपील सुनने के दौरान 
में उस न्यायालय का समाघान हो जानता हैँ कि अपील में 


संविधान के निर्ववन का ऐसा सारवान विधि-प्रगन अन्नत्र॑स्त 
हैँ जिस का निर्वारण अपीर के निवटारे के छिये आवध्यवा हूँ 
वहां वह न्यायालय ऐसे प्रइन को उस न्यायालय को, जो 
ऐसे प्रदत्त को अन्‍्तग्रंस्त रखने वाले किसी मामले के विनिश्चय 
के लिये इस खंड द्वारा अपेक्षित रूप में गठित किया जाये, 
उस की राय के लिये सौपेगा तथा राय की प्राप्ति पर उस 
अपील को बसी राय के अनुसार निब्रटायेगा । 

(४) उच्चतमन्यायाल्य कोई निर्णय खुले नन्‍्यायारुय 
के सिवाय नहीं सुनायेगा तथा अनुच्छेद १४३ के अधीन को 
प्रतिवेदन खुले न्यायालय में ही सुनाई गई राय से अन्यथा 
नदिया जायेगा। 


एक बा 


बे 


(५) कोई निर्णण॑ और ऐसी कोई राय उच्चतमन्यायालय 
हारा, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीत्रों में के बह 
संख्यक की सहमति से अन्यथा, नदी जायेगी किन्त इस संड 
की कोई बात सहमत न होने वाले किसी न्यायाधीश को 
अपने विमत-निर्णय या राय देने से न रोकेगी । 


१४६ (१) उच्चतमन्यायालत्य के पदाधिकारियों भर 
सेवकों की नियुवितयां भारत का मृग्य न्यायाधिपति अबदा 
उस के द्वासा निदेशित उस न्यायारहुब का अन्य न्याग्राप्रीश या 


पद्राधिकारी करेगा ; 


परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि 
ऐसी किनन्‍्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उहिलिग्रिस 
हों, किसी ऐसे ब्यकिति को, जो पहिले ही न्‍्यावाच््य में ख्या 
हुआ नहीं है, न्यायालय से संतकत किसी प्र पर, संघ 
लोकसेवा-आयोग से परानर्ग किये 
जायेगा । 


रे 
| 


उच्नतगभ- 


अति 
252१6 | 

मु 
बट दि पर] 


रप 


बलि द्रोजाजा 
5१९६ 


२0० 


हल दंग: 
वध धपाए 


निर्वेचन, 
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(२) संसद्‌ द्वारा निमित विध्रि के. उपवन्धों के अबीन 
रेहते हुए उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों 
की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि भारत का मुख्य 
न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायात्रीज्ञ 
या पदाधिकारी, .जिसे भारत के मख्य न्यायाधिपत्ति ने उस 
प्रयोजंन के लिये नियम वनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों 
द्वारा विहित करे 


परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, 
जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से 
हैँ, राष्ट्रपति के अनुमोदत की अपेक्षा होगी।. 


थ्पं 
2 
| 
(/॥/ 


(३) उच्चतमन्यायारूय के प्रशासन-व्यय, जिन के अन्तर्गत 
उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के 
बारे में, दिये जाने वाले सब- वेतन, भत्ते और निवृत्ति- 
वेतन भी हें, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे तथा 
उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि 
का भाग होंगी ।. 


१४७, इस अध्याय में तथा भाग ६ के अध्याय ५ 
में इस संविधान के निरवेचन के सारवान विधि-प्रइन 
के बारे में जो निर्देश हैं उन का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि 
मानो उन के अन्तर्गत भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के 
( जिस के अन्तर्गत उस अधिनियम को संज्योधित या अनुपूरित 
करने वाली कोई अधिनियमिति भी हैं) अथवा उस के अधीन 
बनाये गये फ़रिंसी परिषदादेश या आदेश के, अथवा भारतीय- 
स्वतंत्रता-अधिनियम १९४७ के अथवा उस के अधीन वनाये 
गये किसी आदेश के, निर्वचन के सारवान विधि-प्रश्त के 


निर्देश भी हैं । 


'नियक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल 


मारत का संविधान 


भाग ५--संघ--अनु ० १४८ 


अध्याय ४५--भारत का नियंत्र ह-महालेख! परीक्षक 


१४८, (१) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीकम्षक होगा 
जिस को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा 
उसी रीति और 
उन्हीं कारणों से हटाया जायेगा जिस रीति और जिन कारणों से 
उच्चतमन्याय|ल्य का न्यायाधीश हटाया जाता है । 


(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखाप रीक्षदय 
नियुक्त किया जाता है, अपने पद ग्रहण से पूर्व शाप्ट्रपति अथवा 
उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्तित के समक्ष तृतीय अनुसूची में 
इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्न के अनुसार घपशथष या प्रतिमान 
करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेंगा। 


(३) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन तथा सेवा की 
शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि संसद विधि द्वारा निर्धारित 
तथा जब तक संसद इस प्रकार निर्वारित ने करें सब तक ऐसी 
होंगी जेसी कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं: 


परन्तु न तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और न 
उस की अनुपस्थिति-छुट्री, निवृत्ति वेतन या निवृत्ति-वयस्‌ सम्बन्धी 


+< 


 अलानकारा 


उसे 


अध्रिकारों में उस की नियुक्ति के 
कोई परिवर्तन किया जायेगा । 


पश्चात्‌ 


(४) अपने पद पर न रह जाने के पद्चातू निर्यंत्रवा- 
महालेखापरीक्षक भारत सरकार के अबबा किसी राज्य की 
कार के अधीन और पद का पात्र न होगा। 


(५) इस संविधान के तथा संसद-निमित किसी विधि 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारतीय खेखापरीक्षा कौर 
लेखा-विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवानारसे तथा 
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनीय शक्तियां ऐसी होंगी 


जेसी कि नियंत्रक-महालूंखापरीक्षक से परामर्थ कारने के पप्चान 
राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे 


नानत पा 


निंतया-महा - 


2 
हेसापरी कया, 


नियंत्रक-महा- 
लेखापरीक्षक 
के कर्तव्य और 
शक्तियां. 


लेखे के विषय 
में निदेश देने 
की नियंत्रक- 
महालेखा- 
परीक्षक की 
शक्ति, 


' लूुखा-परीक्षा- 
प्रतिवेदन, 


रखा जायेगा जेसा 


८र] भारत का संविधान 
भाग ५--संघ--अनु ० १४८-१५४१ 


(६) नियंत्रकं-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासन- 

जिन के अन्तर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले 

व्यक्तियों को, या के वारे में, देव सव वेतन, भत्ते और निवत्ति- 
वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे । 


१४९, नियत्रक-महालेखापरीक्ष क संघ के और राज्यों के 
तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के, लेखाओं के सम्बन्ध में 
ऐसे कतंत्यों का पाकंन और ऐसी शक्तितियों का प्रयोग करेगा 
जैसे कि संसदू-निरमित विधि के द्वारा या अधीन विहित किये 
जायें तथा, जब तक उस वारे में इस प्रकार उपबन्ध नहीं ; 
किया जाता तव तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध 
में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग 
करेगा ज॑ंसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से . ठीक पहिले क्रमशः 
भारत डोमीनियन- के और प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत 
के महालेखा-परीक्षक को प्रदत्त थीं या के द्वारा प्रयोक्‍्तव्य थीं। 


१५०. संत्र के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में 
कि. भारत का नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक, 
राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे । 


१५१, (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ- 
लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया 
जायेगा जो उन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा । 


(२) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के 


| लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राजप्रमुख के समन 


उपस्थित किया जायेगा जो उत्त को उस राज्य के विद्यान-मंडल के 
समक्ष रखवायेगा। 


का 


कप 3 जलता टःड 
५2३2 र पर 


ब्क कु 


भाग ६ 
प्रथम अनुखची के भाग (क) में के राज्य 
अध्याय १.--साधारण 
, १५२. यदि प्रसंग से दसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस 
भाग में “राज्य” पद -का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
में उल्लिखित राज्य है । ; 
ह अध्याय २.--क्रायपालकिा 
राज्यपाल 


१५३, प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा । 


१५४, (१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में 
निहित होगी, तथा वहू इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार 
या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा 
करेगा ॥ 


(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से-- | 


(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी 
अच्य प्राविकारी की दिये हैं वे क्रृत्य राज्य-पाल 
को हस्तान्तरित किये हुये न समझे जायेंगे, 
अथवा 

(ख) राज्यपाल के अवीनस्थ किसी प्राधिकारी की 
विधि द्वारा कृत्य देने में संसद्‌ अथवा राज्य के 
विधान-मंडल को वाधा ने होगी 


१५५. राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर 
और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा । 


१५६, (१) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण 
करेगा । 


परिभाषा, 


राज्यों के 
राज्यपाल, 
राज्य की 
कार्ययालिका 
शक्ति, 


राज्यपाल की 
नियुतित, 


राज्यपाल की 
पदावचधि, 


राज्यपाल 

नियुक्त होने 
; के लिये 

अहँताएं. 


राज्यपाकु-पद 
के लिये दा्तें, 


: ८४] भारत का सेंविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
. “राज्य--अनु ० १५६-१५ ८ 
(२) राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद 'त्यांगः सकेगा 


(३) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की 
अवधि तक़ पद धारण करेगा 


परन्तु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्य- 


_ पाल अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा। 


५७, (१) कोई .व्यक्ति राज्यपाल नियवत॑ होने का 
पात्र .न. होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो 
तथा पेंतीस वर्ष की आयू पूरी न कर चुका हो । 


१५८, (१) राज्यपाल न तो संसद्‌ के किसी सदन का, 
और न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के विधान- 
मंडल के किसी सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद्‌ के: 
किसी सदन का, अथवा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के 
किसी सदन का, सदस्य राज्यपाल नियुक्त हों जाये तो यह 
समझा जायेगा कि उस ने उस संदन में अपना स्थान राज्यपाल 
के पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर बविया हैं। 

(२) राज्यपाल अन्य कोई छाभ का पद धारण न करेगा। 

(३) राज्यपार को, विना किराया दिये, अपने पदावासों 
के उपयोग का हक्‍क होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों 
और विशेषाधिकारों का, जो संसदु-निर्मित विधि द्वारा निर्धारित 
किये जायें, तथा जब तक इस विंषय में इस प्रकार उपवन्ध 


नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्ियों भत्तों और 
विश्येषातिकारों का, जैसे कि ह्वितीय अनुसूची में उल्लिखित 


हैं, हकके होगा । 
(४) राज्ययाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद 
की अवधि में घटाये नहीं जायेंगे। 


भारत का संविधान 5: [८५ 


भाग ६.--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १५६-१६१ 
१५९, प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के 
कृत्यों का निर्वहन करता है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य 
के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्‍्यायाधिपति के, अथवा उसकी अनुपस्थिति में: उस 
न्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश के, समक्ष निम्न रूप में 
शपथ या प्रतिज्ञान करेगा आर उस पर अपने हस्ताक्षर 
करेगा अर्थात्‌--- 
ईश्वर की द्ापथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में श्रद्धापूवक -- ( राज्य का नाम ) के राज्य- 
पाल का कार्यपालून (अथवा राज्यपाल के कृत्यों 
का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से 
संविधा और विधि का परिरक्षण, संरक्षण 
और प्रतिरक्षण करूंगा और में"***** 
(राज्य का नाम ) की जनता की सेवा और 


कल्याण में निरत रहूंगा ।” 


(8६ में, ३०० अमुक है 


१६०, इस अध्याय में उपवन्धन की हुई किसी आकस्मिकता 
में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिये राष्ट्रपति, 
जैसा उचित समझे, वेसा उपवन्ध वना सकेगा । 


१६१. जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार हैं उस विषय श्रम्बन्धी किसी विधि के 
विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धवोष किसी व्यत्रित 
के दंड की क्षमा, प्रविलम्बन, विराम, या परिहार करने 
की, अथवा दंडादेश का निलम्वन, पर्हिर या रूघूकरण करने 
की, उस राज्य के राज्यपाल को शक्ति होगी। 


राज्यपाल 
द्वारा शपथ यह 
प्रतिज्ञान, 


कूछ आक-« 
स्मिकताओं 
में राज्यपाल: 
के कृत्यों का 
निर्वहन, 


क्षमा आदि 
की तथी कुछ. 
अभियीगों 

में दंडादेश के 
निलम्बन, 
परिहार या 
लघुकरण 
करने की _ 
राज्यपाल की 
शक्ति, 


राज्य की 
कार्यपालिका 
शक्ति का 
विस्तार. 


' राज्यंपारू को 
सहायता और 
मंत्रणा देते 
के लिये मंत्रि- 
परिषद्‌. 


37 भारत॑, का संविवान 


भाग ६-अधम/अंनुसूंची के भाग (क) में के: 
राज्य-ज्अनु ० :- ९६२-१६३ 


१६२. इस संविधान के उपंवन्धों के अबीन रहते हुए प्रंत्वेक् 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों [तक - रा 


होगा जिनके वारे में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने 
की ब्क्ति है । 90, 


. परल्तु जिस विषय "के वारे में राज्य के सविधान-मंडल . 
और संसद्‌ को विधि बनाने की शक्ति है उस में राज्य की . 
कोई कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, अथवा संसद 
निर्मित किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को 
स्पष्टता पूरक प्रदेत्त शक्ति के अबीन रह कर, और से परिसी: 
मित हो कर, ही होवेगी । 


मी आह मंत्रि परिषद्‌ 


१६३- (१) जिन वातों में इस संविधान द्वारा या इसके 
अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती हैँ कि वह अपने 
त्यों_ अथवा उन में से किसी को स्वविवेक से करे उन्त 
बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कुँत्यों का निर्वहत 
करने . में: सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिपद्‌ 
होगी जिस--का प्रधान मुख्य मंत्री होगा। 


77ी|/ 


(२) यदि कोई प्रइन उठता हैं कि कोई विपय ऐसा 

या. नहीं कि जिस के सम्बन्ध में, इस संविवान के द्वारा या अधीन 

राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह स्वविवेक से कार्य करे तो राज्यपाल 

का स्वविवेक्र से किया हुआ विनिदचय अन्तिम होगा तथा 

राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण 

से कोई आपत्ति न की जायेंगी कि उसे स्वविवेक से कार्य करना, _ 
या न करता, चाहिये था। 


(३) क्या मंत्रियों ने राज्यपारू को कोई मंत्रणा दी, और 
यदि दी तो क्‍या दी, इस प्रइत की किय्ती व्यायालय_म जाँच, न 
की जायेगी 


>्च्क 


भारत का संविवान [८७ 


भाग ६-+प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य-- अनु ० १६४-१६५ 


१६४, (१) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा 
अन्य मंत्रियों की. नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से 
करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्य॑न्त मंत्री अपने पद धारण 
करेंगे : 

परन्तु उड़ीसा, विहार और मध्यप्रदेश राज्यों में आदिमजातियों 
के कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथ साथ 
अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुये दर्गों के कल्याण का, अथवा 
किसी अन्य कार्य का भी, भार-साधक हो सकेगा । 


(२) मंत्रि-परिषद्‌ राज्य की विधान-सभा के प्रति सामूहिक 
रूप से उत्तरदायी होगी।. 


(३) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहिले राज्यपाल 
उस से, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्रों 
के अनुसार, पद की और गोपनीयता की शपथें करायेगा। 


(४) कोई मंत्री, जो निरन्तर छ. मासों की किसी कालावधि 
तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस कालावधि की 
समाप्ति पर मंत्री न रहेगा । 


(५) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जेसे समय 
समय पर उस राज्य का विधान-मंडरल विधि द्वारा निर्धारित 
करें तथा, जब॒तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार 
निर्धारित न करे तव तक, ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में 
उल्लिखित है । 


राज्य का महाधिवक्ता 


१६५- (१) उच्चन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की 
अहँता रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य 
का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा । 


(२) महाधिवक्‍ता का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की 
सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे 


मंत्रियों 
सम्बन्धी अन्प 


उपबन्ध, 


राज्य का 
4. “+.. 
महाधि वक्‍ता, 


राज्य की 
परकार के 
कार्य का 
संचालन, 


राज्यपाल को 
जानकारी 
देने आदि 
विषयक मुख्य 
संत्री के 

: झतुव्य, 


' जिस के विषय में इस संविधान के 
राज्यपाल स्वविवेक से. कार्य करे वहां तक उवत कार्य के बंटवारे के 


./2.$ 


<८ | भारत का संविधान 


: भाग ६--पश्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
४ राज्य-- अनु० १६५-१६७ 


३ 9 


विधि-रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसे, समय 
समय पर, मेज या सोंपे तथा उत्त छृत्यों का निर्वहन हन करे जो 
उसे इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवत्त विधि के 
द्वारा या अधीन दिये गये हों। 
(३) महाधिवक्‍ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण 
करंगा तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पायेगा। 
सरकारी कार्य का संचालन 
१६६. (१) किसी राज्य की सरकार 
वाही राज्यपाल के नाम से की हु 
(२) राज्यपाल के नाम से दियें और 


अन्य लिखतों का .्रमाणीकरण उसी रीति से किया जायेगा 
जो राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित 


हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता : 
प्र आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी कि वह राज्यपाल द्वारा 
दिया या निष्पादित आदेझ्ष या लिखत नहीं हे । 

(३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक 
जाने के लिये तथा जहां तर्क री 


् 


जग 
)॥[#» -&|» 


वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है 
द्वारा या अघीन अपेक्षित है 


जा 


लिये राज्यपाल नियम वनायेंगा । 
१६७. प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री का-- 

(क) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिपद्‌ के 
समस्त विनिदचय ठथा विधान के लिये प्रस्था- 
पतायें राज्यपाल को पहुंचान का 

(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के 
लिये प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकार 
को राज्यपाल मंगावें, उस को देने का; तथा 


भारत का संविधान [८९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १६७-१६९ 


“£  (ग) किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय 
कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद्‌ ने विचार 
नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर 
परिषद्‌ के सम्मुख विचार के लिये रखने का, 

कर्तव्य होगा । 


अध्याय ३ --राज्य का विधान-मंडल 


साधारण 
[ हक रोज 4 ऑन राज्यों के 
[१६८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा अलान महक 
जो राज्यपाल तथा---- कर गठित 


(क) पंजाब, पश्चिमी बंगाल, विहार, भुग्वई, और 
संयुक्त प्रान्त के राज्यों में दो सदनों से; 


छा (ख) अन्य राज्यों में एक संदन से, 
! मिल कर वनेगा। है 


(२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हों 
वहां एक विधान-परिषद्‌ और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात 
होगा और जहां केवल एक सदन हो वहां वह विधान-सभा के 
ताम से ज्ञात होगा । 


१६९. (१) अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुए भी राज्यों में वि 
संसद्‌ विधि हारा किसी विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान- .पररि-्परिपद्‌ 
परिषद्‌ के उत्सादन के लिये अथवा वैसी परिपद्‌ से रहित राज्य में. परत 
वंसी परिषद्‌ के सुजन के लिये उपवन्ध कर सकेगी यदि कक 
राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की 
समस्त सदस्य-संख्या के. बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अच्यून वहुमत से 
पारित कर दिया हो । 


विधान-स मी- 
ओों की रचवा, 


कक 


| भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क ) में के. 
राज्य--अनु ० १६९-१७० 


(२) खंड (१) में निदिष्ट किसी विधि में इस संविधान 
संशोवन के लिये ऐसे उपवन्ध भी अर्न्तविष्ट होंगे जो उस विधि 
उपवन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों -तथा 
_अनुप्रक, आसंगरिक और आतुषंगिक उपवन्ध भी हो सकेंगे 
जिन्हें संसद्‌ आवश्यक समंझे | 


दा? 70 <॥|/ ४॥५ 


(३) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ 
के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संझोधन नहीं समझी 
जायेगी । ह ह 


._१७०-- (१) अनुच्छेद ३३३ के उपवन्धों के अधीन रहते हुए 

प्रत्येक राज्य की विधान-सभा प्रत्यक्ष निवाचिन ह्वारा चुने हुए 
सदस्यों से मिलकर बनेंगी । 
- (२). किसी राज्य की विधांन-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक 
निर्वाचने-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम 
पूवंगत जनगणना में, जिसके तत्सम्वन्धी आंकड़े प्रकाशित [हो 
चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर होगा, तथा, 
आसाम के स्वायत्त जिलों को, तथा शिलौंग के नगर-क्षेत्र व कटक 
से मिलकर बने निर्वाचन-क्षेत्र को, छोड़ कर जनसंख्या के प्रत्येक 
पचहत्तर हजार . के लिये एक से अनधिक प्रतिनिधि के अनुपात 
से होगा : 


परन्तु किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त 
संख्या किसी अवस्था में पांच सौ से अधिक अथवा साठ से कम 
न होगी। 


(३) राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-स्षेत्र को वांट में दिये 
जाने वाले सदस्यों की संख्या का उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम 
पर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो च्‌के 
हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से अनुपात सारे राज्य में सर्वत्र बथा- 
साध्य एक ही होगा । 


भारत का संविधान [९१ 
भाग _६--भ्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७०-१७१ 


-(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की 
.विधान-सभा में विभिन्‍न प्रादेशिक निर्वाचन-दक्षेत्रों के प्रतिनिधित्व 
का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से 
प्रभावी होनें के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि 
संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करें: 


परन्तु ऐसे पुनः: समायोजन से विधान-सभा में के प्रतिनिधित्व 
पर तब दठक कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब तक कि उस समय वर्तमान 
विधान-सभा का विघटन न हो जाये । 


१७१ (१) विधाद-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-परिपद्‌ 
के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य की विधान-सभा के 
सदस्यों की समस्त संख्या की एक चौथाई से अधिक न होगी : 


परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिपदु 
के सदस्यों की समस्त संख्या चालीस से कम न होगी । 

(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपवन्ध नहीं 
करे तव तक किसी राज्य क्री विधान-१रिपद्‌ की रचना खंड (३) 
में उपवन्धित रीति से होगी । 


(३) किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की 

समस्त संख्या का---- 

« (क) यथाशकक्‍य तृतीयांश उस राज्य में की मगरपालिकाओं, 
जिला-मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राध्षिका- 
रियों के, जैसे कि संसद विधि द्वारा उल्लिखित 
करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों 
द्वारा निर्वाचित होगा; ्र 

(ख) यथाशवय द्वादशांश उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे 
व्यवितयों से मिरू कर बने हुए निर्वाचक-मंडलों 
द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत राज्य-लक्षेत्र में 
के किसी विश्व-विद्यालय के कम से कम ठीन वर्प 
से स्नातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से 


विधान- 
परिपदों की. । 
रचना, 


5 + 5 भारत का संविधान 


भाग ६->-प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ०१७१ - 
ऐसी अर्हताओं को धारण किये हुए हैं जो संसद- 
निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन वैसे किसी 
विश्व-विद्यालय के स्नातक की अहंताओं के तुल्य 
विहित की गई हो 


(ग) यथाशवेय द्वादशांश ऐसे व्यवितयों से मिलकर बने 
निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य 
के भीतर माध्यमिक पाठणशालाओं से अनिम्न स्तर 
को एसी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाने के काम में 
कम से कम तीन वर्ष से लग हुए हें जैसी कि 
संसद निर्मित विधि केद्घधारा या अबीन विहित 
की जायें ; 

(घं) यथाशक्य तृतीयांश राज्य की विधान-सभा के सदस्यों 
द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो 

: सभा के सदस्य नहीं .हँ ; 

(७) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उस रीति से नाम-निर्देशित 

होंगे जो कि इस अनुच्छेद के खंड (५) में 

उपवन्धित हें । । 

(४) खंड (३) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के 
अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचिन-क्षेत्रों में 
चुने जायेंगे, जैसे कि संसद-निर्मित किसी विधि के अधीन या द्वारा 
विहित किये जायें तथा उक्त उपखंडों के, और उपखंड (घ) के, 
अधीन होने वाले निर्वाचन अनुपाती-श्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे । ह 


(५) खंड (३) के :उपखंड (डः) के अधीन राज्यपाल द्वारा 
न्ञाम-निर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्त प्रकार 
के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हैं। 
अर्थात्‌-+- ह हा 

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा 


भारत का संविधान... [९३ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७२-१७३ 


१७२. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले 
ही विघटित न कर दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये 
नियुक्त तारीख से पांच दर्ष तक चालू रहेगी और इस से 
अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उचत्त कालावधि की समाप्ति का 
परिणाम विधान-सभा का विघटन होगा: 


्- 


परन्तु उदत काछावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में है, संसद. विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा 
सकेगी, जो एक वार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी 
अवस्था में भी उद्घं.षणा के प्रदतंव का अग्त हो जाने के पच्चात्‌ 
छ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी । 


(२) राज्य की विधान-परिषद्‌ का दिघटन न होगा, किन्तु 

उसके सदस्यों में से यथाशवय मिकटतम एक तिहाई संसद्‌ निर्मित 

/ विधि द्वारा बनाये गये तहिषयक उपवन्धों के अनुसार, प्रत्येक 

| द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथ.सम्भवं शीघ्र निवृत्त हो 
जायेंगे । 


१७३, कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंड्ल में के किसी 
स्थान की पूर्ति के लिये चुनें जाने के लिये अहँ न होगा जब 
तक कि-- 


(क) वह भारत का नागरिक न हो; 


रु (ख) विधान-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस 
; वर्ष की आयु का, तथा विधान-परिषद्‌ के स्थान 
के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयुका, न 
हो; तथा 


़ 


(ग) ऐप्ती अन्य अहेतायें न रखता हो जो कि इस वारे 
में निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन 
विहित की जायें । 


राज्यों _ के 


न-मंडलों 
की अवधि. 


राज्य के 
विधान-मंडल 
की सदस्यता 
के लिये 
अहंता , 


- राज्य के 
विघान-मंडल 
के सत्तु, 
सत्तावसान 
जौर विघटन, 


सदन या 
सदनों को 
सम्बोधन 
करने और 
संदेश भेजने 
का राज्यपाल 
का अधिकार 


श्रत्यक चत्ता 
स्म्भ््म 
राज्यपाल का 


विशेष अभि- . 


मापण, 


ह38॥; . भारत का संविवान 
भाग ६--भ्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
. राज्य--अनु ० १७४-१७६ 


१७४. (१) राज्य के विवान-मंडल के सदन या सदनों को 
प्रति वर्ष कम से कम दो वार अधिवेशन के लिये आहत किया 
जायगा तथा उनके एक्र सत्त्‌ की अन्तिम वैठक तथा आगामी उत्त 
की प्रथम वैठक के लिये नियुक्त तारीख के वीच छ मास का 

अच्तर न होगा-। 

(२) खंड (१) के उपबन्‍्धों के अधीन रहते हुए _राज्य- 
पाल, समय संमय पर-- 


(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा 
स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अविवेशन के 
लिये आहृत कर सकेगा ; 


(ख) सदन या सदनों का सत्तवसान कर सकेगा; 
(ग.) विधान-सभा का विधटन कर सकेगा। 


१७५ (१) विधान-सभा को, अथवा राज्य में विधान-परिपद्‌ 
होने की अवस्था में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक 
सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित 
कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की 
अपेक्षा कर सकेगा। 

(२) राज्यपाल राज्य के विधान-मंडरू में उस समय लंबित 
किसी विधेयक विपश॒क अथवा अन्य विपयक सन्देश उस राज्य 
के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों को भेज सकेगा तथा जिस 

“सदन को -कोई. सन्देशं-इसः प्रकार भेजा-यया हो. वह सदन उस 
संदेश हारा अवैक्षित -विंचा रणीय विपय: पर बेथासुविधा वीरता से 
'बिचार करेंगा। 5: हे कह 





१७६ (2१) प्रत्येक सत्तु के आरम्भ में विवान-सभा की 


- अथवा राज्य में विवान-परियद्‌ होने की अवस्था में साथ 


समवेत दोनों सदनों को, राज्यवार सम्बोधन करेगा तथा 
आह्वान का कारण विचान-मंडल को बतायेगा । 


भारत का संविधान, [6५ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७६-१७९ 


(२) सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया के विनिया- 


मक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विपयों की चर्चा 
- के हेतु समय रखने के लिये तथा सदन के अन्य कार्य पर 


इस चर्चा को पूर्ववतिता देने के लिये उपवन्ध किया जायेगा । 


१७७. राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवकक्‍ता को अधिकार 
होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में 
विधान-परिपद्‌ होने की अवस्था में दोनों सदनों में, बोले तथा 
दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग ले तथा विधान- 
मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप 
में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में 
भाग छे, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का 
हकक्‍क न होगा । 

राज्य के विधान-मंडल के पदाधिकारी 

१७८, राज्य की प्रत्येक विधान-सभा यथासम्भव श्ीक्र 
अपने दो सदस्यों को क्रम: अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी 
तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिवत हो तब तव सभा 
किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। 


१७९. विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के .रूप में 
पद धारण करने वाला सदस्य-- 


(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद 
रिक्त कर देगा; 

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, 
जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह 
सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा 
यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग 
सकेगा; तथा 

(ग) विधान-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 
पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा : 


सदनों 
विपयक 
मंत्रियों और 
महाधिववता 
के अधिकार. 


विधान-सभा 
का अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष, 


अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष की 
पदरिक्‍्तता, 
पदत्याग तथा 
पद से हटाया 
जाना, 


अध्यक्ष-पद के 
क॒र्तव्य-पालन 
की अथवा 
अध्यक्ष के रूप 
में कार्य करने 
' की, उपाध्यक्ष 
या अन्य 
- व्यक्ति की 
शक्ति, 


जब उसके पद 
से हटाने का 
संकल्प विचा- 
राधीन हो तव 
अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष सभा 
की बैठकों में 

पीठासीन न 
होगा. 


37 भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७९-१८ १ 


परन्तु खंड .(ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब 
तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के 
प्रस्तावित करने के अभिष्राय की कम से कम चौदह दिन 
की सूचना न दे दी गई हो : ह ह 


परन्तु यह और भी कि जब कभी विधवान-सभा का विवटल 
किया जाये तो विघटन के पच्चात्‌ होने वाले - विधान-सभा 
के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को 
रिक्त न करेगा । ु शी ४ 
.. १८०- (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तव उपाध्यक्ष 
अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिद्त हो तो, विधान-सभा 
का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त 
करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा। 


>...४ 
बन्द ८ 5 
की 
हु 


(२) विधान-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुप- 


स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि बह भी अनुपस्थित है तो, 


ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के 'वियमों से निर्धारित 
किया जायें, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यवित उपस्थित नहीं हो 
तो, अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में 
कार्य करेगा । . ह ह है 5 के 


१८१ (१) विधान-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष 
को अपने पद से कोई हटाने कां संकल्प विचाराधीन हों 
तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का 
कोई संकल्प विचाराधीन हो तव उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, 


पीठासीन न होगा, तथा अनुच्छेद १८० के खंड: (२) के उपवन्ध 
उसी रूप में ऐसी प्रत्येक वैठक के सम्वन्ध में छागू होंगे 


ञ. 


कि यथास्थिति अध्यक्ष या उवाध्यक्ष अनुपस्थित हैँ । 


जिस से 


(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई 
विधान-सभा में विचाराबीन हो तंव उसको सभा में बोलने 


6 + 5 


| 


| 
हे 
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भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य- 
अनु० १८१-१८३ 

तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधि- 

कार होगाह तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी वात के होते हुए भी, 

ऐसे संकल्प! पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विपय 


पर प्रथमत: ही मत देने का हक्‍क होगा किन्तु मत साम्य होने 


की दक्शा में न होगा। 


१८२. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्‌, जहां ऐसी परिषद्‌ 
हो, यथासम्भव ज्यीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमश: अपना सभा- 
पति और उपसभापति चुनेगी तथा जब जब सभापति] या उप- 
सभापति का पद रिक्त हो तब तव परिषद्‌ किसी अन्य सदस्य 
को यथास्थिति सभापति या उपसभापति, चुनेंगी । 


१८३. विधान-परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति के रूप में पद 
थारण/करने वाला सदस्य-- 


(क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद 
रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, 
जो उपसभापति को सम्बोधित होगा यदि वह 
सदस्य सभापति है तथा सभापति को सम्बोधित 
होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद 
त्याग सकेगा; तथा ह 


(ग) परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 
पारित परिषद्‌ के संकल्प द्वारा अपने पद से 
हटाया जा सकेगा : 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित 
करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न 
दें दी गई हो । 


विधान-परिपद्‌ 
के सभापति 
भऔर उपसभा- 
पत्ति, 


सभापति और 
उपसभापत्ति 
की पद- 
रिक्‍्तता, 


पदत्याग तथा 
पद से हटाया 


जाना, 


५ हिट] 


उपसभापति 
या अन्य 
व्यक्ति की 
सभापति-पद 
के कर्तव्यों के 
पालन करने 
की अथवा 
सभापति के 
रूप में कार्य 
करने की 
शक्ति; 


 - अब उस के पद 
-ते हटाने का 
संकल्प विचा- 
राधीन हो तब 
सभापति या 
उपसभापति 
पीठासीन न 
होगा. 


अध्यक्ष और 

_ उपाध्यक्ष तथा 
सभापति कौर 
उपसभापति 


ह 


भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--- 
अनु ० १८८४-१८ ६ 

१८४. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो तब उप- . 
सभापति अथवा, यदि उपसभापति का भी पद रिक्त हो 
विधान-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के; 
लिये नियुक्त करे, उस पद के कतंब्यों का पालन करेगा । 

(२) विवान-परिषद्‌ की किसी बैठक से सभापति की 
अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित 


हु तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद्‌ की प्रक्रिया. के नियमों. से 


निर्धारित-किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित 
नहीं हैँ तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ .निर्धारित करे, 
सभापति के रूप में कार्य करेगा । 

१८५. (१) विधान-परिषद्‌ की किसी वेठक . में, जब 
सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराघीन हो 
तव सभापति, अयवा जब उपसभावति को अपने पद से हटाने 


* का कोई संकल्प विचाराधीन हो तव उपसभापतति, उपस्थित रहने पर 


भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद १८४ के खंड (२) 
के उपवन्ध उसी रूप में प्रत्येक ऐसी बेठक के सम्बन्ध में लागू 
होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में छाग॒ होते हैँ जिस से 
कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हूँ । 


(२)- जब कि सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प 
विधान-परिषद्‌ में विचाराधीन हो तब उस को परियद्‌ में बोलते 
तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का 
अधिकार होगा ठथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए 
भी, ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों में दिसी अन्य> 
विपय पर प्रथमत: ही मत देने का हक्‍क होगा किन्तु मत साम्ब 


की दद्या में न होगा .। 


१८६. विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तथा 
विधान-पंरिषद के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन 
और भत्ते, जैसे क्रमशः राज्य का विधान-मंडरू विधि 
द्वारा मियत करे; तथा जब तक उस लिये उपवन्ध इस श्रकार 


भारत का संविधान [९९ 


भाग ६ --प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १८६-१८८ 


कप ० कप ५ हर न वेतन 
न बनें तव तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची # वतन और 
में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे । हा 
१८७, (१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या राज्य के 


अत्येक सदन का पृथक्‌ साचविक क्मंचारी-वृन्द होगा : विधान-मंडल 
का सचिवा- 
परन्तु विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल के लय, 
बारे में इस खंड की किसी वात का यह अर्थ नहीं किया 
जायेगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिये 
सम्मिलित पदों के सुजन को रोकती है । 


(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान- 

मंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी-दृन्द में भर्ती का, 

१: तथा नियुवत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर 
सकेगा । 


(३) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान- 
मंडल उपवन्ध नहीं करता तव तक राज्यपाल यथास्थिति विधान- 
सभा के अध्यक्ष से, या विधान-परिषद्‌ के सभापति से, परामर्श 
करके सभा या परिषद्‌ के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती 
के, तथा नियुक्त व्यवितयों की सेवा क़ी शर्तों के, विनियमन के 
लिये नियमों को वना सकेगा तथा इस प्रकार वने कोई नियम उक्त 
खंड के अधीन वनी किसी विधि के उपवन्धों के अधीन रह 
'कर ही प्रभावी होंगे । * 

ने; ८३: 
काय-सचालन 
१८८. राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिपद्‌ का सदस्यों द्वार। 
प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के शपयया प्रति 
अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय गि: 
अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, 
पथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। 


सदतों में मत. 
दान, रिक्‍्त- 

ताथों के होते 

हुए भी सदनों 
की कार्य करन 
की शक्ति तथा 
गणपूति, 


थानों की 
रिक्‍्तता, 


१००] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १८९-१९० 
१८९. (१) इस संविधान में अन्यथा उपवन्धित अवस्था 
छोड़कर किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदव की 
किसी बैठक में सब प्रइनों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति 
या उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर, 
उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के वहुमत से किया 
जायेगा । 


अध्यक्ष अथवा सभापति या उस के रूप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति प्रथमतः: मत न देगा, पर मत साम्य की अवस्था में 
उसका निर्णायक मत -होगा और वह उस का प्रयोग करेगा । 

(२) सदस्यता में कोई रिक्‍तता होने परभी राज्य के 
विधान-मंडरू के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होगो, 


: तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा 


करने का हक्‍क न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने 
मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के 
विधान-मंडल में की कार्यवाही मान्य होगी । 

(३) जब तक राज्य का. विधान-मंडरू विधि द्वारा अन्यथा 
उपवन्धचित न करे तव तक राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक 
सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य 
अथवा सदन के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दरशांश, 
इस में से जो भी अधिक हो, होगी । 

(४) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिपदु 


; के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न॑ रहे तो अध्यक्ष या 


सभापति अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का क्तेव्य 
होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को 
तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो 
जाये । 
सदस्यों की अनहंताएं 
९०.६(१) कोई व्यक्ति राज्य के _विधान-मंडल के दोनों सदनों 
का सदस्य, न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित 


भारत का संविधान [१०१ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९० 


हुआ हैँ उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिवत करने के 
लिये उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगा। 


(२) कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दो 
या अधिक राज्यों के विधान-मंडलछों का सदस्य न होगा तथा यदि 
कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का 
सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्‌, 
जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, 
ऐसे सब राज्यों के विधान-मंडलों में एंसे व्यक्ति का स्थान रिक्त 
हो जायेगा यदि उस ने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में 
के विधान-मंडलों के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया डो । 


(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का 
सदस्य-- 


(क) अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वणित अनहँताओं 
में से किसी का भागी हो जाता हैँ; अथवा 


(ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को सम्बोधित 
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का 
त्याग कर देता हैं, 


तो सा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा । 


(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का 
सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के विना 
उस के सव अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान 
को रिक्त घोषित कर सकेगा: 


परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी 
ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन 
सत्तावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों-के लिये स्थगित 
रहा हैं । 02 


१०२] आरत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९१-१९२ 
सदस्यता के “१९१, (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या 
8. अनहें- विवान-परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के 
लिये अनह होगा-- ; 
(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुदूची 
में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, 
. ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले 
का अनहँ न होना उस राज्य के विधान-मंडल मे 
विधि द्वारा घोषित किया हैँ, कोई अन्य - राम 
का पद धारण किये हुए है ; : 
(ख) यदि वह विक्वतचित्त हूँ तथा सक्षम न्यायारूय की 
ऐसी घोषणा विद्यमान ह ; 
(ग) यदि वह अनुन्मुवत दिवालिया है ; 
(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं हे अथवा किसी 
विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा स 
अजित कर चुका हैँ, अथवा किसी विदेश्ी 
राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषवित को 
अभिस्वीकार किये हुए हैँ ; 
(ड) यदि वह संप्तद्‌ निर्मित किसी विधि के द्वारा या 
अधीन इस प्रकार अनह कर दिया गया हैं । 
(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत 
सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की 
सरकार के अधीन लाभ का पद घारण करने वाला केवल 
इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य 
का मंत्री है । 
अल की: १९२ (१) यदि कोई प्रश्न उठता हैँ कि 
धनहुँताओं विधान-मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित 
विषयक 5श्नों. अनहंताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रइव राज्यपाल 
पर विनि- को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय 
शक अन्तिम होगा । 


राज्य के 


/0॥# 


भारत का संत्रिधान [१०३ 


भाग ६-- प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९२-१९४ 


(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपारू 
निर्वाचन-आयोंग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार 
कार्य करेगा । 


१९३ यदि राज्य की विधान-सभा या विधान-परिपद्‌ में 
कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में, अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं की 
पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि में उस की सदस्यता 
के लिये अहं नहीं हूं अथवा अनह कर दिया गया हूं अथवा संसद 
द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के 
उपवन्धों से ऐसा करने से प्रतिपिद्ध कर दिया गया हूं 
बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये, 
जव कि वह इस प्रकार वेठता है या मतदान करता है, 
पांच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण 
के रूप में वसूल होगा। हे 


राज्य के विधाब-मंडलों और उन के सदस्यों की 
शर्कितियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां 


१९४. (१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा विधान-मंडल 
की प्रक्रिया के विनियामक्र नियमों भौर स्थायी आदेशों के 
अबीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान-मंइल में वाक्‌- 
स्वातन्व्य होगा। 


(२) राज्य के विधान-मंडल में या 
समिति में कही हुई किसी 


भध्ऊ 


उस की किसी 
वात अथवा दिये हुए किसी 
मत के विपय में विधान-मंडरू के किसी सदस्य के विरुद्ध 
किसी नन्‍्यायारूय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न 
किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के 
प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों 
या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विपय में इस प्रकार की 
गई कार्बवाही चल सकेगी । 


अनु च्छेद १८८ 
के अधीन; 
दापथ या 
प्रतिज्ञान करने 
से पूर्व "अथवा 
भहं न होते| 
हुए अथवा 
अनहूँ किये 
जाने पर बैरने 
और मत देने: 
के लिये दण्ड, 


विघान-मंडलों 
के सदनों की 
तथा उन के. 
सदस्यों और 
समितियों, की 
घक्तितयां, 
विद्येपाधिका र 
आदि, 


१०४] भारत का संविधान 


भाग ६-- प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य -- « 
अनु ० १९४-१९६ 

.. . (३) अन्य वातों में राज्य, के विधान-मंडल के प्रत्येत 

सदन की, ऐसे विधान-मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और 

समितियों की, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, 

जेसी वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित 

करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं 

तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर 

इंग्लिस्तान की पालियामेंट के हाउस आफ कॉमन्स की तथा 

उस के सदस्यों और समितियों की हँ। 


(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर. 
राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन अथवा उस की किसी 
समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उस की काये- 
वाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में खंड 
(१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार छाग्ू होंगे 
जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध 


में लागू हैं। ४ 
सदस्यों के १९५. राज्य की विधवान-सभा और विधान-परिपदु 
वेतन औौर के सदस्यों को ऐसे वेततों और भक्तों के, जिन्हें उस 
भत्ते, राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर 


निर्धारित करे, तथा जव तक तद्विषयक उपवन्च इस 
प्रकार, सहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन, और भत्तों 
के, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रान्तीय विधान-सभा के 
सदस्यों के विषय में छाग्रू थीं, पाने का हक्‍क होगा । 


विधान प्रक्रिया 


विधेयकों क॑ १९६. (१) घन-विवेयकों तथा अन्य वित्त-विधेयकों के 
हक व ओ! विषय में अनुच्छेद १९८ और २०७ के उपवन्धों के अधीन 
और पारण 


विपयक रहते हुए, कोई विधेयक, विधान-परिपद्‌ वाले, राज्य के विवान- 
कद दृ £.] कं ही हि 
उपब्न्ध, मंडल के किसी सदन में आरम्भ हो: सकेगा । 


भारत का संविवान [१०५ 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९६-१९७ 


(२) अनुच्छेद १९७ और १९८ के उपवन्धों के अधीन 
रहते हुए कोई विधेयक, विधान-परिपद्‌ बाले, राज्य के 
विधान-मंडल के सदनों[ द्वारा तव तक पारित न समझा जायेंगा 
जब तक कि या [वो विना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों 
के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, 
दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो। 

(३) किसी राज्य के विधान-मंडलरू में लम्वित-विधेयक 
उस के सदन या सदर के सत्तावसान के कारण व्यपगत 
न होगा। 


(४) किसी राज्य की विधान-परिपद्‌ में रम्बित-विधेयक, 
जिस को विधान-सभा ने पारित नहीं किया है, विधान-सभा के 
विघटन पर व्यपगत न होगा । 


(५) कोई विधयक जो किसी राज्य की विधान-सभा में 
लम्बित हैं, अथवा, जो थविधान-सभा से पारित हो कर विधान- 
परिपद्‌ में लम्बित है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत£ 
हो जायेगा । 


१९७, (१) यदि विधान-परिपद्‌ वाले राज्य की विधान- 


घन-विधेयकों 
सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित हो जाने ठथा विधान- - से अन्य विधे- 
परिषद्‌ को पहुंचाये जाने के पदचातु,-- यकों के बारे 
में विधान- 
(क) परिपद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता परिषद्‌ की 
है; अथवा शक्तियों का 

निर्वन्धन. 


(ख) परिपद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 
उस से विधेयक पारित- हुए विना तीन मास से 
अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा 


(ग) परिपद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित 
होता हैं जिन से सभा सहमत नहीं होती 


है: ॥ त-विधयकों 
विपयक्त विश्वेप 
प्रक्रिया. 


7०६] भारत का संविधान 
भाग ६--अ्थम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९७-१९८ 


विदयान-सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया के विनियमन 
करने वाले नियमों के अधीन रह कर, उसी या किसी 
आगे आने वाले सत्तू में ऐसे किन्हीं संज्ोधनों सहित था विना, बदि 
कोई हों, जो विधान-परिषद्‌ ने किग्रे हैँ, सुझाये हैं या स्वीकार 
किये हैं, पुन: पारित कर सकेगी तथा तव इस प्रकार पारित 
विधेयक को विधान-परियद्‌ को पहुंचा सकेगी ॥ 


(२) यदि विवान-समा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दो- 
वारा पारित हो जानें तथा विवान-परियद्‌ को पहुंचाये जाते 


* के परचातु-- 


(क) परिषद्‌ द्वारा विधेयक्र अस्वीकार कर दिया जाता 
हुं; अथवा 

(ख) परिपद्‌ के समक्ष त्रिवेयक रखे जाने की तारीख से, 
उस से विधेयक पारित हुए विना एक मास से 
अधिक समय व्यतीत हो जाता हैँ; अथवा 


(ग ) परियद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोचनों सहित पारित 
, होता हू जिन्हें सभा स्वीकार नहीं करतो, 


है. 


तो विधेयक राज्य के विधान-मंइल के सदनों द्वारा उस रूप 
में पारित समझा जायेगा जिस में कि वह विवाव-सभा द्वारा 
ठ्ों 
ए्‌ 
हे 425 


8 | 


ऐसे सर्वावना सहित + गे कोई 3 जो कि विवान-परिपद्‌ 
द्वारा किये या सनज्नाये गये हों तथा विवान-सभा से स्त्रीकार केर 
लिये हों, दूसरी वार पारित किया गया था । 


(३) इस अनुच्छेद..की कोई वात किसी घन-विधेयक को 


2५५ 


लागू नहीं होगी । 


2९८. (१) विवान-परिपद्‌ में घत-विवेबक पुर:स्थापित 
न किया जायेगा । 


भारत का संविधान [६०७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९८-१९९ 


(२) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-सभा से पारित 
हो जाने के पहचात्‌, धन-विधेयक विधान-परिपद्‌ को, उस की 
सिपारिशों के लिये, पहुंचाया जायेगा तथा विधान-परिषद्‌ विधेयक 
की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर 
विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित विधान-सभा को लौटा देगी 
तथा ऐसा होने पर विधान-सभा, विधान-परिपद्‌ की सिपारिशों 
में से सव को, या किसी को, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी । 


(३) यदि विधान-परिपद्‌ की सिपारिशों में से किसी को 
विधान-सभा स्वीकार कर लेती है तो घन-विधेयक विधान-परिषद 
द्वारा सिपारिश किये गये तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत 
संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा । 


(४) यदि विधान-परिपद्‌ की सिपारिशों में से किसी को 
भी विधान-सभा स्वीकार नहीं करती है तो घन-विधेयक, विधान- 
परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये किसी संशोधन के बिना, उस रूप 
में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस में कि वह 
विधान-सभा द्वारा पारित किया गया था । 

(५) यदि विधान-सभा ॥रा पारित तथा विधान-परिपदु 
को उसकी सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया घन-विधेयक उक्त 
चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधान-सभा को छौटाया 
- नहीं जाता तो उवतत काछावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों 
हारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में विधान-सभा 
ने उस को पारित किया था । 


१९९ (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के छिये कोई विधेयक धन- 
बेयक समझा जायेगा यदि उस हें निम्नलिखित विपयों में जे सब 
अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तविप्ट 
हैं, जर्यात-- 


से 


्यी 


का 


बदलता या विभियम ; 


६न-विधेयकों 


की परिभाषा, 


१०८ | भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० १९९ 


(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई 
प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये 
गये अथवा लिये जाने वाले किन्‍हीं 
वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने 
का, विनियमन ; 

(ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता 
निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन 
डालना अथवा उस में से धत निकालना 


(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का 
विनियोग; 


(डः) किसी व्यय को राज्य की संचित ति पर. 


भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय 
की राशि को वढ़ाना ; 


(च) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक-लेखें 


मध्यें धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभि- 
रक्षा या निकासी करना; अथवा 
(छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित 
विपयों में से किसी का आनपंगिक कोई 
विषय । 
(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न 


हि 
्् 


समझा जायेगा कि वह जर्मानों या अन्य अर्थ-दंडों के आरोपण 


हा ् 


का, अयवा अनज्नप्तियों के लिये फीसों की, या की हुई सेवाओं # 


के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता 
हैँ अथवा, इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के छिये किसी कर के 
आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने ० विनियमन का उपवन्ध 


करता हू । 


भारत का संविधान [१०९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
लनु ० १९९-२०० 

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद्‌ वाले 
किसी राज्य के विधान-मंडल में पुर:स्थापित कोई विधेयक 
धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के 
अध्यक्ष का विनिइ्चय अन्तिम होगा । 

(४) अनुच्छेद १९८ के अधीन जब घन-विधेयक विधान- 
परिपद्‌ को भेजा जाता हैं तथा जब वह अनुच्छेद २०० के अवीन 
अनुमति के लिये राज्य के राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया 
जाता 'हुँ तब प्रत्येक धन-विधेयक पर विधान-सभा के अध्यक्ष 
के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह घन- 
विधेयक है । ' 

२००, जब राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा विधान- 
परिपद्‌ वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा 
कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राज्यपाल 
के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राज्यपाल यह घोषित 
करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या 
अनूमति रोक लेता हैं अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ 
रक्षित कर लेता है: 

परन्तु राज्यपाल अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक 
रखे जाने के पद्चात्‌ यथाजीकत्र उस विधेयक को, यदि वह 
'धन-विधेयक नहीं हैँ तो, सदन या सदनों को ऐसे संदेश के 
साथ लोटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर अथवा उस 
के किन्हीं उल्लिखित उपवन्धों पर पुनविचार करें तथा 
विशेषतः किन्‍्हीं ऐसे संशोधनों के पुरः:स्थापन की वांछनीयता 
'पर विचार करें जिन की उस ने अपने संदेश में सिपारिश की 
हो तथा जब विधेयक इस प्रकार छोटा दिया गया हो 
तव सदन या दोनों सदन विवेयक पर तदनुसार पूनविचार 
करेंगे तथा यद्दि विश्रेयक्त सदन या सदनों द्वारा संभोवन 
सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राज्यपाल 
'के समक्ष अनुमति के लिये रखा जाता है तो राज्यपाल उस पर 
अनुमति न रोकेगा : 


विधेयकों पर 
अनुमत्ति. 


विचारर्थ 
रक्षित 
विधयक, 


वबापिक- 
विवरण रण , 


वित्त 3; 


११०] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथमः अनुसूची के. भाग (क) में के राज्य-- 


अन नु० २००-२०२ 


परल्तु और भी कि जिस विधेयक से, . यद्दि वह 
विधि हो गया तो, राज्यपाल की राय में उनच्चन्यायालय की 
शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिसकी 
पूर्ति के लिये वह न्यायालय इस संविधान द्वारा बनाया गया 
हैं, संकटापनत हो जायेगा, उस विवेयक पर राज्यपाल अनमतति 
न देगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखेंगा। 


२०१. राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ 
रज्लित कर लिया जायें तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह 
विधेयक पर या तो सम्मति देता हैं या सम्मति रोक लेता हैं : 


परन्तु, जहां विधेयक धन-विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति 
राज्यपाल को यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथा- 
स्थिति राज्य के विवान-मंडल के सदन को या सदनों को ऐसे 
संदेश सहित, जेसा कि अनुच्छेद २०० के पहिले परल्तुक में 
बरणित है, छौटा दे, तथा जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया 
जाये ठव ऐसे संदेश के मिलने की तारीख से छ महीने की 
कालावधि के अन्दर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार फिर 
से विचार किया जायेगा तथा, यदि वह संज्योधन के सहित या 
विना सदन या सदलनों द्वारा फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्र- 
पति के समक्ष उस के विचार के लिये पुत्र: उपस्थित किया 


जायेगा । 
वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 
२०२. (2१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान- 


| 
। 
| 
है 
मत 
ठः 
हे ह 
4| 
शी ८, 
न 
रथ 
पं 
२॥/ 

+ 4० 
शत + हर 
गा 
पी 
। 
हा 
८ 

| 
हि], 
नशे 
के 





भारत का संविधान [१११ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० २०२ 
(क) जो व्यथ इस संविवान में राज्य की संचित निधि पर 
भारित व्यय के रूप में वणित है उस की पूर्ति 
के लिये अपेक्षित राशियां; तथा 


(ख) राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य 
प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां, 


पृथक्‌ पृथक दिखाई जायेंगी, तथा राजस्व-लेखे पर होन वाले 
व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा । 


(३) निम्नवर्ती व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर 
भारित व्यय होगा--- 


(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उस के 
पद से सम्बद्ध अन्य व्यय; 
| (ख) विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तया 
ह किसी राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था 
में विवान-परिपद्‌ के सभापति और उपसभा- 
पति के भी, वेतन और भत्ते; 


(ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व राज्य पर हूँ जिन के 
अन्तर्गत व्याज, निक्षेप-निधि-भार, और मोचन 
भार, उधार लेने और ऋण-सेवा और ऋणमोचन 

सम्बन्धी अन्य व्यय, भी हैं; 
(घ) किसी उच्चन्यायालूथ के न्यायाबवीशों के बेतनों 

और भत्तों विपयक ब्यय ; 
४३ (ड) किसी न्यायालय या मध्यस्व-त्यायाविकरण के 
निर्णय, आज्प्ति या पंचाट के भुगतान के लिये 

अपेनित॒ कोई राशियां ; 


(च) इस संविवान से या राज्य के विवान-मडल से 
विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया 
कोई अन्य व्यय । 


११२]. भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- . 
ढ अनु० २०३-२०४ 
चिघान-मंडल २०३. (१) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से 
में प्राकलनों. सम्वद्ध प्रावकलनें विधान-सभा :में मतदान के लिये न रखी 
के विषय में जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी वात का यह अर्थ न किया _ 
प्रक्रिया. जायेगा क्रि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी पर * 
चर्चा को रोकती है। | 
(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध 
हैं वे विधान-सभा के समक्ष अनुदान-मांग के रूप में रखीःः 
जायेंगी तथा विधान-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को 
स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उल्लिखित 
राशि को कम कर के, स्वीकार करे। 


(३) राज्यपाल की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान 
की मांग न की जायेंगी। 


>वनियोग २०४. (१) विधान-सभाः द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन 
विधेयेक. अनुदान किये जाने के वाद यथासम्भव ज्ञीत्र राज्य की संचित 
निधि में से-- 


(क) सभा द्वारा इस प्रकार किय अनुदानों की; तथा 


(ख) राज्य की सोचित निधि +र भारित किन्तु सदन या 
सदनों के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुईं 
राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की, 

पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के छिये विवेयक 
पुर:स्थापित किया जायेगा । 

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में 
फेरफार करने अथवा जनुद्ान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य 


25.7 
रफार ्टणः 


की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करन 
का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य 
के विधान-मंडल के सदन म या किसी सदन में प्रस्थापित न किया 
जायेगा तथा कोई संशझोबन इसप्त खंड के अधीन अप्रवेश्य हूँ या 
नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा । 


चल 


भारत का संविधान [१६३ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २०४-२०७ 
(३) अनुच्छेद २०५ और २०६ के उपवन्धों के अधीन 
रघ ते हुए, राज्य की संचित निधि में से, इस अनुच्छेद के 
उपवन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग 
के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा । 
२०५ (१) बदि-- 

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित 
किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू 
वित्तीय, वर्ष के बास्ते व्यय किये जाने के लिये 
प्राधिक्ृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के 
लिये अपर्याप्त पाई जाती हैं अथवा उस वर्ष के 
वापिक-वित्त-विवरण में अवेक्षित न की गई किसी 
नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू 
वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा 


(स्तर) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सवा 
और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से 
अधिक कोई धन व्यय हो गया हैँ 


इक 


तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा 
सदनों के समक्ष उस व्यय की प्रावकलित की गई राशि को 
दिखाने वाला दूसरा विवरण रख्वायेगा अथवा यथास्थिति राज्य 
की विधान-सभा में ऐसी अधिकाई के छिये माग उपस्थित 
करायेगा | 

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में, 
तथा राज्य की संच्ित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से 
सम्बन्धित अनुदान की पति के लिये घनों का विनियोग प्राधिकृृत 
करने के लिये बनाई जानें वाठी किसी विधि के सम्बन्ध में भी, 
अनुच्छेद २०२, २०३ और २०४ के उपवन्ध वँसे ही प्रभावी होंगे, 
जैसे कि वे वायिक-वित्त-विवरण तथा उरा में वणित व्यय अथवा 
अनुदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से 
ऐसे किसी व्यय था अप्ननह्नन की पू्ति के छिये घनों 


अनुपूरक, 
अपर या 
अ तिरिवत 
अनुदान. 


११४ | भारत का संविधान 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भ्राग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २० ए्‌ू-२०५६ ह 


का विनियोग प्रा के लिये वनाई जाने वाली विधि के 
सम्बन्ध में प्रभावी हैं 


लेखानुदान, २०६ (१) इस अध्याय के प््वंगामी उपवन्धों में किसी 
प्रत्यवानुदान वात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान-सभा को--- 
कम (क) किठ्ती वित्तीय वर्ष के भाग के छिये प्राककलित 
दा ५ 

कल व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान 


के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में 
विहित प्रक्रिया की पूर्ति लम्वित रहने तक तथा 
उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०४ के उपवन्धों 
के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, 
पेक्नगी देने की; 


(ख) जव कि किसी सेवा की महत्ता या अनिद्चत रूप के 
कारण मांग ऐसे व्योरे के साथ वरणित नहीं की 
जा सकती जैसा क्रि वापिक-वित्त-विवरण में 
साधारणतथ्रा दिया जाता हैँ, तव राज्य के 
सम्पत्ति-स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति 
के लिये अनुदान करने की ; 

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान 
भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान करने की, 

शक्ति होगी तथा उक्त अरुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये 
गये हैं उनके लिये राज्य की संचित निधि में, से धन निकालना 
विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधान-मंडल 


तर 


सम्बन्ध में अनुच्छेद २०३ और २०४ के उपबन्ध बसे हो प्रभावों 
होंगे जैसे कि वे वापिक-वित्त -विवरण में वणित किसी व्यय के वांरे 
में किसी अनुदान के वबरने के तथा राज्य की संचित नधि म 


जी] 


भारत का संविधान [११५ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--- 
अनु० २०६-२०८ 


ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये घनों का विनियोग प्राधिकृत करने के 
लये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हूँ । 

२०७, (१) अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) (चत्त- 
तक उपखंडों में उल्लिखित विपयों में से किसी के लिये उपवन्ध  विधेयकों 
करने वाला विधेयक या संशोवन राज्यपाल की सिपारिश के विना के लिये 
पुर:स्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपदन्ध करने उपवबन्ध, 
वाला विधेयक विधान-परिपद्‌ में पुर:स्थापित न किया जायेगा : 


परन्तु किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपवन्ध 
बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन 
किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी । 


(२) कोई विधेयक या संशोधन उच्तत विपयों में से किसी 
के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा 
कि वह जुर्माने या अन्य अर्थ-दंड के आरोपण का, अथवा अनुज्ञग्तियों 
के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के लिये फीस की, अभि- 
याचना का या देने का, उपवन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि 
वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों 
के लिये किसी कर के आरोपण, ' उत्सादन, परिहार, बदलने 
या विनियमन का उपवन्ध करता है। 

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और 
प्रवतेन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय 
करना पड़ेगा" वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी 
सदन, द्वारा तव तक पारित न किया जाबेगा जब तक कि 
ऐसे. विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल 
में सिपारिश न की हो । 


साधारणतया प्रक्रिया 


हा ८. (१) इस संविवान के [उपबन्धों ! के अधीन रहते. भक्तिया हे 
हुए, राज्य के विधान-मंइछ का कोईएुसदन अपनी प्रक्रित्रा के 


राज्य के 
विधान्-मंडल 
में वित्तीय 
कार्य सम्बन्धी 
प्रक्रिया का 
विधि द्वारा 
वितियमन, 


विधाव-मंडरू 
में प्रयोग 
होने वाली 
भाषा. 


११६] . भारत का संविवान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २०८-२१० 


तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिये नियम बना 
सकेगा । 

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये 
जाते तव तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, 
तत्स्थानी राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो 
प्रक्रि]! के नियम और स्थायों आदेश प्रवृत्त थे वे, .ऐसे रूपभेदों ' 
और अनुकूलनों के साथ जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का 
जच्यक्ष अथवा विधान-परिषद्‌ का सभापति करे, उस राज्य 
के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावों होंगे । ह 

(३) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-सभा 
अध्यक्ष तथा विधघान-परिषद्‌ के सभापति से परामणश करने 
पश्चात्‌ राज्यपाल, उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया 
के नियम बना सकेगा । ह 

२०९, वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के 
प्रयोजन से किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा, किसी 
वित्तीय विषय से अथवा राज्य की संचित निधि में से धन 
का विनियोग करते वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित राज्य 
के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य- 


3१ 3! 


' संचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, और जहां तक 


इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का कोई उपवन्ध अनुच्छेद २ 
के खंड (१) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या 
किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद 
के खंड (२) के अधीन राज्य के विधान-मंडरू के सम्बन्ध में 
प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, और 
वहां तक, ऐसा उपवन्ध अभिभावी होगा । 

२१०, (१) भाग १७ में किसी वात के होते हुए भों 
किनत अनच्छेद ३४८ के उपवन्धों के अधीन रहते हुए राज्य 
के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भापाओं 
में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा : 


८ 


भारत का सं विधान [११७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २९१०-२१ ३ 
परन्तु यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान- 
प्रिपद का सभापति अथवा ऐसे छ#प में कार्य करने वाला 
व्यक्ति किसी सदस्य को जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी 
अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा 
सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । 

(२) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा 
उपवन्ध न करे, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष 
की कालावधि को समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी 
होगा मानो कि “या अंग्रेजी में” ये शब्द उस में से लुप्त कर 
दिये गये हैं । 

२११,  उच्चतमन्यायाल्य या किसी उच्चन्यायालूय के 
किसी न्यायाधीश के अपने कतंव्य पालन में किये गये आचरण 
के विपय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा न होथी। 


२१२, (१) प्रक्रिया में, किसी कथित अनियमिता के आधार 
पर राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर 
कोई आपत्ति न की जायेगी । 


अं -| 


(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई पदाधिकारी य्ग 
सदस्य, जिस में इस संधिधान के द्वारा या अधीन उस विधान-मंडल में 
प्रक्रिया को या कार्य-संचालन को विनियमन करने की अथवा व्य- 
वस्था रखने की शक्तियां निहित हैं उन शवितयों के अपने द्वारा 
किये गये प्रयोग के विपय में किसी न्यायालरूय के क्षेत्राधिकार के 
अधीन न होगा । 

अध्याय ४ --राज्य्पाल की बि(ण्नी शक्तियां 

२१३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान- 
सभा, तथा विधान-परिपद्‌ वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों 
सदन, सत्तु में हें यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये 
कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे वाधित करने वाली 
परिस्थितियां वर्तमान हूँ तो वह ऐसे अध्यादेणों का प्रस्यापन कर 
सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों : 


विधवान-मंडल 
में चर्चा पर 
निर्वन्धन, 


न्यायारूय 
विघान-मंडल 
की क्वार्यवा- 
हियों की 
जांच न करेंगे. 


विधान-मंडल 
के विश्वान्ति- 
काल में राज्य- 
पाल की 
बध्यादेश 
प्रस्यापन- 
शबित, 


११८]. भारत का संविवान 
भाग ६--प्रथम अनुसूची क भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१३ 


न्च्तु राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना राज्यपाल कोई ऐसा 
अध्यादेश प्रस्यापित न करेगा यदि--. 
(क) वैसे ही उपवन्ध अन्तर्विप्ट रखने वाले विवेयक्त को 
विवान-मंडल में प्र:स्थापित किये जाने के लिये 
राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती; अथवा 


(ख) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को 
राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करना वह आवश्यक 
समझता; अथवा 

(ग) वेसे ही उपवन्ध अन्त्विष्ट रखने वाले राज्य के 
विधान-मंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन 
तव तक अमान्य होता जब तक कि राष्ट्रपति के 
विचरार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की 

ति प्राप्त न हो चकी होती । 

(२) इस जनुच्छेद के अबीन प्रख्यापित अध्यादेश का बही 
वल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधा 
मंडल के अधिनियम का होता हैं, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यःदेश--- 

(क) राज्य की विधवान-सभा के समक्ष, तथा जहां राज्य 
में विधान-परिपद हैं वहां दोनों सदनों के समक्ष 
रखा जायेगा तथा विधान-मंडल के पुनः समदे 
होने से छ सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा 
यदि उस काछावधि की समाप्ति से पूर्व उस के 
लिरनमोदन का संकल्प विधान-सभा से पारित, 

ग्रौट ८दि विधान-परियद्‌ हे तो उस से स्वीकृत, 


ऐ 


3। # 


्+ 


(ख ) राज्यपाल द्वारा किसा समय भा लांटा लिया जा 


भारत का संविधान [११९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१३-२ १४ 


व्याख्या.--जब विधान-परिपद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल 
के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पृन: समवेत होने के लिये आहूत 
किये जाते हैँ तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की 
कालावधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की 
जायेगी । 


(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छद के अधीन 
अध्यादेश कोई ऐसा उपवबन्ध करता हैँ जो विधान-मंडल द्वारा 
अधिनियमित तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत अधिनियम के रूप 
में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा : 


परन्तु राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो सम- 
वर्ती सूची में प्रणणित किसी विपय के वारे में संसद्‌ के किसी 
१ अधिनियम अथवा किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध हैं, प्रभाव को 
दिखाने वाले इस संविधान के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये कोई 
अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद 
के अधीन प्रस्यापित किया गया हैं, राज्य के विधान-मंडल का 
ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित 
किया गया था तथा उस के द्वारा अनुमत हो चुका है । 


अध्याय ४.--राज्यों के उच्चन्यायालय 
४ २१४. (१);१ प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्चन्यायालय होगा । 


हम (२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त 
के सम्बन्ध में/क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायारूय 
को इस संविधान के प्रयोजन के लिये, तत्स्थानी राज्य के छिये 
होने वाला उच्चन्यायालूय समझा जायेगा । 


(३) इसटअनुच्छेद में निदिप्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय पर 
इस अध्याय के उपबन्ध छागू होंगे । 


राज्यों के 
लिये उच्च- 
न्यायालय 


उच्चंन्याया- 
रूय अभिलेख- 
न्यायालय 
होंग. 

- उच्चन्याया- 
रूयों का गठन. 


उच्चन्यायारूय 


के न्यायाधीज्ष 
की नियुक्ति 
«था उस के 


च््ध् 


पद वेंत शत, 


१२० | भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१५-२१७ 


२१५. प्रत्येक उच्चन्याधालू्व अभिलेख-न्यायालय होगा तथा 
उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे 
न्यायालय की सव शक्तियां होंगी ; 


२१६. प्रत्येक उच्चन्यायालय मुख्य न्यायाधिपति तथा ऐसे 
अन्य न्यायाबीज्षों से मि्त कर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय सनय 
पर नियुक्त करना आवश्यक समझे : 

परन्तु इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश उस अधिकतम; संख्या 
से अधिक न होंगे जिसे राष्ट्रपति, समय समय पर, उस न्यायारूय 

सम्बन्ध में आदेश द्वारा नियत करे। 


२१७- (१) भारत के मुल्य न्वायाधियति से उस राज्य के 
राज्यपाल से तथा, मुख्य न्यायाधियति को छोड़ कर अन्य न्याग्राधीश 
को नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्याया- 
धिपति से परामर्श कर के राष्ट्रपति अयने ह॒स्ताक्षर और मुद्रा 
सहित अधिपन्र द्वारा उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्‍्यायावीश 
नियक्त करेगा तथा वह न्यायाव्रीश्ञ तव तक पद घारण करेगा 
जव तक कि वह साठ वर्ष की आयु श्राप्त न कर ले: 

परन्तु-- 


(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग 
सकेगा; 


शी 


(ख) उच्चतमन्यायारूग्र के न्यायाबीश के हटाने के 
इस संविधान के अनुच्छेद १२४ के खंड (४) में 
पवन्धित रीति से कोई न्‍्यायाधीद्य अपने पद से 

राष्ट्रपत्ति द्वारा हटाया जा सकेगा; 


ग) किसी न्‍न्यायाघीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे 
उच्चतमन्वायारूय का न्यायाधीद नियक्‍त किये 


हऋाउत् राज्य 


जानें पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे मारत राज्य- 


भारत का संविध्यृत [१२१ 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
तनु ७०२१७ 
क्षत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित 

किये जाने पर, रिक्त कर दिया जायेगा । 


*२) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 


- के छिये कोई व्यक्ति तव तक अहँ न ढोगा जब तक कि वह भारत 


का नागरिक न हों, तवा-- 


(क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक 
पद धारण न कर चुका हो; अक्षवा 


(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में के 
उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक 
न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक 
अधिववता न रह चुका हो । 


व्याख्या,--इस खंड के प्रयोजनों के लिये-- 


(क) किसी उच्चन्यायाठय के अधिवक्ता रहने की 
कालावधि की संगणना के अन्तर्गत वह कोई काला- 
वधि भी होगी जिस में किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता 
होने के पश्चात्‌ न्यायिक पद धारण किया हो; 


(ख) उस कालावधि की संगणना के अन्तर्गत, जिस में कि 
कोई व्यक्ति भारत राज्य-क्षेत्र में न्यायिक पद 
धारण कर चुका है अथवा किसी उच्चन्यायालय 
का अधिवक्ता रह चुका हैं इस संविधान के प्रारम्भ 
से पूर्व की वह कोई कालावधि भी होगी जिस में 
उस ने किसी क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ से 
पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम १९३५ में परिमापित 
भारत में समाविष्ठ था,यवास्थिति न्‍्याथिक पद 
धारण किया हो अबवबा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी 


उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो। 


उच्चतम- 
न्यायालूय 
सम्बन्धी कुछ 
उपवन्धों का 
उच्चन्यायालय 
को लागू होना. 
उच्चन्याया- 
लयों के न्‍्या- 
याधीज्षों द्वारा 
शपथ या प्रति" 
ज्ञान, 


न्यायाधीशों 
हारा न्याया- 
लगों में अथवा 
किसी प्राधि- 
कारी के समक्ष 
वि वबृत्ति 

: क्वरने का प्रति- 
षेघ, 
न्याबावीद्यों 

के वेतन 


इत्यादि. 


१२२] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 


न्यायालय के निर्देश रख कर, उच्चन्यायारूय के सम्बन्ध में वैसे ही 
लागू होंगे जैसे कि वे उच्चतमन्यायारूय के सम्बन्ध में लू गृह 


उच्चन्यायारूय के न्‍्यायावीश होनेहः 


२१९. किसी राज्य के 
के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने के पर्व उस ३ 
राज्य के राज्यपाल के, अथवा, उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी? 
व्यक्ति के, समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के छिये दिये: 
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हुए प्रपत्र के अनुसार शयथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर 
हस्ताक्ष र करेगा । 
२२०. कोई व्यक्ति, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीज्ष काः 


पद इस संविधान के प्रारम्भ के बाद धारण कर उका है, भारता* 
राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के 
समक्ष वकालत या कार्य न करेगा 


40४: 


डे 


२२१, (१) प्रत्येक उच्चन्यायालूय के 
किये जायेंगे जेसे कि द्वितीय अनुसूची में 
(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों का तथा 
अनपस्विति-छठ़ो के और निवत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों 
का, जैसे कि संसदु-निर्मित विधि के द्वारा या अवोन समय 
पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों 


सि ० *। 


तव तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जैसे द्वितीय अनुसूची में 


न्यायाधीशों को ऐसे वेतन 


ल्ल् तरत है । 


उल्लिखित हें, हक्‍क होगा 

परन्तु किप्ती न्‍्यायावीज् के न तो भत्ते और न उस की अनु- 
पस्थिति-छट्टी या निवृत्ति-वेतन विपयक्त अधिकारों में 
उस की नियक्ति के पदचात्‌ उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया 


उ्या 39१ 


जायेगा । है 


भारत का संविधान [१२३ 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २२२-२२४ 

२२२, (१) राप्ट्रपति भारत के मुय्य न्यायाविपति से परामर्श 
बार के भारत राज्य-छेत्र में के एक उच्चग्यायालय से किसी दूसरे 
उच्चन्यायारूय को किसी न्‍्यायाबीश का स्थानान्‍्तरण कर सकेगा । 

(२) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार स्थानान्तरित किया 
जाये तव उस काछावधि में, जिस में कि वह दूसरे न्‍्यावालय में 
स्थायाध्रीद् के रूप में सेवा करता है, उस को अपने वेतन के अति- 
रिवत, ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जेला संसद, 'विधि द्वारा 
निर्धारित करे तथा जब तक इस प्रकार निर्वारित न किया जाये 
तब तक ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जँसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
नियत करे, पाने का हवक होगा । 

२२३६, (१) जब किसी उच्चन्यायालय के मुख्य न्‍्यायात्रिपति 
का पद रिवेद हो अथवा जब मुख्य न्यायाविपति, अनुपस्थिति या 
अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पाछन करने में असमर्थ 
हो तब ध्यायालय के अन्य न्यायावीश्ों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्र- 
पति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें, उस पद के कर्तव्यों का 
पालन करगा | 

२२४ इस अध्याय में किसी वात के होते हुए भी, किसी राज्य के 
उच्चन्यायालय का मुर्य ग्यायाधिपति किसी समय भी, राष्ट्रपति 
की पूर्व सम्मति से, किसी व्यवित से, जो उस न्यायालय के या 
किसी अन्य उच्चन्यायाल्य के स्यायाथीश का पद धारण 
कर चुका हैं, उस राय्य के न्यायालय में न्यायाधीश के रूप 
में बेंठने और कार्य करने को प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार 
आवित प्रत्येक व्यवित को, इस प्रकार बैठते और कार्य करने के 
काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे 


तथा उस न्यायारूय के व्यायाघीद्य के सब क्षेत्राधिकारों, शवितयों 


ग्याय >सडर झलार का ० गा 
लय का व्यायायीश न समझा जायेगा : 
परन्तु जब तक पूववित कोई व्यवित उस न्यायालय के न्‍्या- 
रैक) घी गण रा हट बैठ मे नमक कार्य की न: | 
यावाणश के रूप मे बंठने तथा कार्य करने की सम्मति से दे तव 
> कल ध के जप आर का अर की. क्को १० वा ब्र दे (जी ण्स धिक, ० है प 
तक इस अनुच्छद का कांडइ वात उस से एसा करने की अपेक्षा 


ले 


करने वालो न समझी जायेगी। 


एक उच्चन्या« 
यालय से दूसर 
को किसी 
न्यायाघीश का 
स्थानान्तरण, 


कायकारी 
मुख्य न्याया- 
घिपति की 
नियुक्ति, 


सेचा-निवृत्त 
न्यायाधीदों 
की उच्च- 
न्यायालयों 
की बैठकों 

उपस्थिति, 


वतंसान उच्च- 
न्यायालयों के 
क्षेत्राधिकार 


न्यायालयों 
की शक्ति: 


१२४] भारत का संविवान 


के 


भाग इ-श्रथम् अनुसूची के भाग (क) में के राज्य- 
अनु ० २२५-२२६ 





२२५. इस संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, तथा 
इस संविधान द्वारा विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार 


पर समृचित विधान-मंडर द्वारा बनाई हुई किसी विधि के 


उपवन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वर्तमान उच्चन्यायाल्य 
का क्षत्रावकार तथा उसमें प्रशासित विधि, तथा उस न्यायालय 
में व्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उस के न्यायाबीज्ञों की अपनी 
अपनी शक्तियां, जिन के अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने 
की किसी शक्ति का तथा उस न्यायारूब की बैठकों और 
उस के सदस्यों के अकेले या खंड-त्यायालयों में बैठने के विनियमन 
की दक्ति भी हैं, वेसी ही रहेंगी, जेंसी इस संविधान के प्रारम्भ 
क पहिले थीं 
परन्तु राजस्व सम्बन्धी, अथवा उस के संगृहीतत करने में 
आदेशित अथवा किये हुए किसी कार्य सम्बन्धी विषय में 
उच्चन्यायालयों में से किसी के आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, 
जिस किसी निरवेन्चनल के अधीन इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले था, वह निर्वन्चन ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर 
आगे छाग न होगा । 

२२६ (१) अनुच्छेद ३२ में किसी वात के होते हुए 
भी प्रत्येक उच्चन्यायालय को, उन क्षेत्रों में सर्वत्र जिन के सम्बन्ध 
में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हूँ, इस संविधान 
के भाग (३) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित 
कराने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उन राज्य- 

में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समुचित 
मामलों में किसी सरकारः को ऐसे निदेश या आदेश या छुख 
जिन के अच्तर्गत बन्दी प्र॒त्यक्षीकरण, परमादेद्य, प्रतिपेव, अधिकार- 
पृच्छा और उत्प्रेपण के प्रकार के लेख भी हैं अथवा उन में 
से किसी को निकालने की शक्ति होगी । 

(२) खंड (१) द्वारा उच्चन्यायाह्य को अ्रदत्त शक्ति से 
इस संविधान के अनुच्छेद ३२ के खंड (२) द्वारा उच्चतम: 
न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा । 


करन 
ठा 


7 ४ 


भारत का संविधान [१२५ 
भाग ६इ--प्रथम अनुसूचों के भाग (क) में के राज्य-- 
अतु ० २२७-२२८ 


( ( ) प्रत्य दा उच्चन्यायालय उन नाज्य-ल्षत्रा म सवन्त सब खाया- 


न के सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हूँ, सब न्‍्याया- इया के 
- अधघीक्षण की 


छयों और न्यायाधिकरणों का अवीक्षण करगा। 
मिमी, उच्चन्माया- 
(२) पूर्वंगामी उपबन्ध की व्यापकता पर विना प्रतिकूल छथ की 
प्रभाव हुए उच्चन्यायालय--- शक्ति, 


(क) ऐसे न्‍्यायारूयों से विवरणी मंगा सकेगा; 

(ख) ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रणाली और कार्यवाहियों 
के विनियमन के हेत॒ साधारण नियम बना और 
निकाल सकेगा तथा प्रपत्नों को विहित कर 
सकेगा ; तथा 

(ग) किस्हीं ऐसे व्यायाल्यों के पदाधिकारियों द्वारा 

न रबी जाने वाली पुस्तकों, प्रविप्टियों और लेखाओं 
के प्रपन्नों को विहित कर सकेगा | 
(३) उच्चन्यायालय उन फीसों की सारिणियां भी स्थिर कर 
सकेगा जो ऐसे न्‍न्यायारूयों के शोरीफ को तथा समस्त लिपिकों को 
ओर पदाधिकारियों को तथा इन में वत्ति करने वाले न्याय- 
वादियों, अधिवक्‍ताओं और वकीलों को मितल्न सकेंगी : 


परन्तु खंड (२) या खंड (३) के अधीन वनाये ३ कोई नियम 
अथवा विहित कोई प्रपत्र अथवा स्थिरीमत कोई सारिणी किसी 
तत्समय प्रवृत्त चिधि के उपबन्धों से असंगत न होंगी, तथा इन 
लिये राज्यपाल के पर्व अनमोदन की अपेक्षा होगी। 


५ (४) इस अनुच्छेद की कोई वात उच्चन्यायालय की 
सशस्त्र बलों सम्बन्धी किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित 
किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर बधीक्षण की शक्तियां 
देने बाली न समझी जायेगी । 


२२८. यदि उच्चन्यायालय का समाधान हो जायें कि उस के. विश्वेप मामलों- 
अधीन न्यायालय में लम्बित किसी मामले में इस संविधान ४ उच्च-- 
7 कि शी मलिक किक न्यायारूय को 
के नवेश्नन का कांइ सारबान विधि-प्रदन अन्तम््रस्त है जिस का ; 


उच्चन्याया- 
लगों के पदा- 
धिकारी और 
सेवक और 
व्यय, 


१२६] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
जय 9 २८5२२ ५९ 


निर्वारित होना मामले को निवटाने के लिये आवश्यक हैं तो वह 
उस मासले को अपने पास मंगा लेगा तथा: 


(क) या तो मामले. को स्वयं निवटा सकेगा; या 





(ख) उक्त विधि-प्रइन का निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे 
प्रश्न पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस 
मामले को उस न्यायालय को, जिस से मामला 
इस प्रकार मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा तया 
उस के प्राप्त होने पर उक्त न्यायालय ऐसे निर्णय 
का अनुसरण करते हुए उस मामले को निवटाने 

; . के लिये आगे कार्यवाही करेगा । 

२२९. (१) उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों 
की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा 
निदिष्ट उस न्‍्यायारूय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी 

रेगा 

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिस में न्यायालय का मुख्य 
स्थान हैँ, नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्‍्हीं 
अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे 
व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायारूय में रूगा हुआ नहीं हैं, 
न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर राज्य-लोकसेवा-आयोग 
से परामर्श किये विना नियुवत न किया जायेगा । 


(२) राज्य के विवान-मंडलू द्वारा निर्मित विधि के उप- 


 बन्धों के अवीन - रहते हुए उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और 


सेवकों की सेवा की छार्ते ऐसी होंगी जेसी कि उस न्यायालय का 
मख्य न्‍्यायाधिपति अथवा उस न्यायारूय का ऐसा अन्य न्यायाधीश 
या पदाधिकारी जिसे मख्य न्‍्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये 
नियम बनाने को प्राधिकत किया हे, तियमों द्वारा विहित करे : 


परन्त इस खंड के अधीन वंनाये गये नियमों के लिये, जहां 
तक कि वे वेतनों, भत्तों, छट्टी या निवृत्ति-वेतनों से सम्बद्ध 


भारत का संविधान (१२७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० २२९-२३ १ 


हैं, उस राज्य के राज्यपाल के जिस में उच्चन्यायालय का मुख्य 
स्थान, है, अनुमोदन की अपेक्षा होगी । 

(३) उच्चन्यायाल्य के प्रशासनीय व्यय जिन के अन्तर्गत 
उस न्यायाल्य के पदाधिकारियों और सेदकों को, या के 
बारे में, दिये जाने वाले सव देतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन 
भी हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्याया- 
लय द्वारा ली गई फीसें और अन्य घन उस निधि का भाग होंगी । 


२३०. संसद्‌ विधि द्वारा-- 

(क) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिवगर वा विस्तार, 
जिस राज्य में उस का मुर्य स्थान हे, उस से 
भिन्‍न प्रथम अनुसची में उल्लिखित किसी राज्य 
में, अथवा उस के भीतर न होने वाले किसी 
क्षेत्र में; अधदा 
(ख) किसी उच्चम्यायाल्य के क्षेत्राधिकार का अपवर्जेब, 

जिस राज्य में ज्स का मुख्य स्थान है, उस से 

भिन्‍न प्रथ्म अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य से 

अथवा उस के भीतर न होने वाले किसी क्षेत्र से, 
कर सकेगी । 


२२१, जहां कोई उच्चन्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर, 
जिस में उस का म्रय स्थान हैं, किसी क्षेत्र के सावन्ध में छेत्ा- 
घिवार का प्रयोग करता है, वहां इस संविधान की किसी 
बात वा यह बर्थ न किया जायेगा कि दह-- 


के) उस राज्य के विधान-मंड में उस न्‍्याया- 
लय पतन मन्य स्थान है, उस लेशाधिकार के वर्घन 
निर्वन्ध न या उत्यादव का गधि दत प्रदान दर गी हू; 


(ख) प्रवम कदृसूची के भाग (कर) वा भाग (खत) में 
उल्लिखित राज्य के विधान-मंचछ को, डिस में 
ऐसा कोई क्षेत्र अवस्थित है, उस क्षेत्रात्षि कार के 
उत्सादन की झआज्िित प्रदान करती है; अथवा 


उच्चन्याया - 
लयों के क्षेत्रा - 
घधिकार का 
विस्तार और 
अपवर्जन: 


राज्य के 

बाहर क्षेत्रा- 
धिकार प्राप्त 
फिसी राज्य 


उच्चन्या 


विधान-मंदलों 
वी विधि 


दनाने ० ० 
इसाने का 


१२८] भारत का संविधान 


भाग ६--अश्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २३१-२३२ 


ः अ्शक्तियों पर (ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये, तद्दिपषक विधि वनान की 
“निर्वन्धन, शक्ति रखने वाले विधान-मंडल को, उस न्याया- 


लय को उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार विपयक्ष 
. खण्ड (ख़) के अधीन रहते हुए, ऐसी विधियां 
पारित करने से रोकती है, जैसी कि वह, यदि 
उस न्यायालय का मुख्य स्थान उस क्षेत्र में 
होता तो, पारित करने के लिये सक्षम होता । 


“लर्वचन, २३२ जहां कोई उच्चन्यायालय प्रथम: अनुरूची में 
ह उल्लिखित एक से अधिक राज्यों के सम्बन्ध में, अथवा किसी 
राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नह 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, वहां--- 


(क) इस अध्याय में उच्चन्यायालय के न्यायावीश्ञों के 
सम्बन्ध में राज्यपाल के प्रति जो निर्देश हैं उन 
से अभिप्रेत उस राज्य के राज्यपाल से होगा 
जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान हें; 


(ख ) अधीन न्यायारूय के लिये नियमों, प्रपत्रों और : 
सारिणियों के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के प्रति 
जो निर्देश है वह उन का उस राज्य के, जिस 
में अधीन न्यायालय अवस्थित हैं, राज्यपाल या 
राजप्रमुख ढ्वारा अनुमोदन के प्रति अथवा 
यदि वह प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग 
(ख) में उल्लिखित किसी राज्य का भाग न 
होने वाले क्षेत्र में अवस्थित हैँ वो राष्ट्रपति 
द्वारा अनुमोदन के प्रति माना जायंगा, तथा 


आम, 


(ग) राज्य की संचित निधि के प्रति जो निर्देश हें, वे उ्स 
राज्य की संचित निधि के प्रति माने जायगे 
जिस में उस न्‍्यायारलूय का मुख्य स्थान दे । 


मारत का संविधान [१२९ 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० र३ृ३-२३५ 


अध्याय ६--अधीन न्यायालय 


२३३. (१) किसी राज्य में जिला-न्यायाधीश नियुक्त होने 
वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उन की पद-स्थापना और 
पदोन्नति ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षत्राधिकार प्रयोग करने वाले 
उच्चन्यायालय से परामर्श कर के राज्य का राज्यपाल करेगा ! 


(२) कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में 
पहिले से ही नहीं छंगा हुआ है, जिला-स्यायाधीश होने के लिये 
केवल तभी पात्र होगा जब कि वह सात से अन्यून वर्षों तक 
अधिवक्ता या वकील रह चुका है तथा उस की नियुंवित के लिये 

उच्चन्यायालय ने सिपारिश की हूँ , 


२३४, जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों को राज्य की/ 


न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य-लोकसे वा-आयोग 
तथा ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले 
उच्चन्यायालूय से परामर्श के पदचात्‌ उस के द्वारा इस लिये बनाये 
गये नियमों के अनुसार की जायेगी। 


२३५. जिला-त्यायाघीश के पद से निचले किसी पद को 
घारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की; 
पद-स्थापना, पदोन्नति और उन को छुट्टी देने के सहित जिला- 
न्यायालयों तथा उन के अधीन न्यायाछूयों का नियंत्रण उच्च- 
न्यायालयों में निहित होगा, किन्तु इस अनुच्छेद की किसी वात 
का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि मानो वह ऐसे किसी व्यक्ति; 
से उस अपील के अधिकार को छीनतो हैं जो कि उस की सेवा 
की दार्तों का विनियमन करने वाली विधि के जघीन उसे प्राप्त 
है अधवा उच्चन्यायालय को अधिकार देती है कि वह [उस की 
सेवा की ऐसी विधि के अधीन विहित शर्तों के अनुसरण से 
अत्यया उस से व्यवहार करे । | 


जिला-न्याया- 
धघीदों की 
नियुक्ति. 


न्यायिक सेवा 
में जिला- 
न्यायाधीदों 
से अन्य 
व्यक्तियों की 
भर्ती, 

अधीन न्या-) 
यालयों पर 
निर्यश्रण , 


१३०] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
२३७ ह 


) 
अन० २ ३६ 
'निर्वेचन, २३६ (१) इस बध्याय- में--- 


(क) “जिला-न्यायाधीश” पदावलि के अन्तगत नगर- 

' व्यवहार-न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिल्ा- 
28 न्यायाधाश, संयुक्त जिला-त्यायाधीश, सहायक 
जिला-त्यायाधीद्य, लूघृवाद-न्यायालूय का मख्य 
व्यायाबांश, मुख्य प्रेसीडेन्सी-३ंडाधिकारी, अपर 
मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, सत्त-न्यायावीशञ, 
अपर सत्तुन्यांयाधीश और सहायक सत्त- 
न्यायाधीश भी हैं। 


कप (ख) “न्यायिक सेवा” पदावलि से ऐसी सेवा अभिप्रेत हं, 
जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनी 
है, जो जिला-त्यायावीश् के पद तथा जिंला- 
न्यायाधीश-पद से निचले अन्य व्यवहार 
न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्दिष्ट है । 


>> 


कछ प्रकार २३७ राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे 
बा प्रकारों. सकेगा कि इस अध्याय के प्‌्वेंगामी उपयन्ध तथा उन के अधीन 
के दंडाधि- बनायें गये कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह उस वारें में 
कारियों पर तियत करे, राज्य के किप्ती प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों के 
इसे अध्याय हे - सम्स्‍ में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे कि 
अत अधिसचना में उल्लिखित हों, वैसे ही लागू होंगे जसे कि वे राज्य 


कक लाग 
हक लापू की न्यायिक सेवा में नियकत व्यतितियों के सम्बन्ध में लागू हाते हूं 
"रय, 


भाग ७ 


प्रथम अनुखची के भाग (ख) में के राज्य |" 
२३८ भाग ६ के उपवन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (झ) 


में उल्लिखित 


लप्तियों के अधीन 


के भाग (क) 
अर्थात्‌-- 


(१) 


(१) खंड (१) 


राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रझूपनेंदों और 
कर वेसे ही लाग होंगे जेसे कि वे उस अनसचा 
उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में लागू होते हूं, 


/राज्यपाल” पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड 
(ख) में जहां वह दूसरी वार आता है वहां को 
छोड़ कर, जहां भी वह उस भाग में आता 
है, “राजप्रमुख” शब्द रख दिया जायेगा । 

अनुच्छेद १५२ में “भाग (क)” शब्द और अक्षर 
के लिये “भाग (ख)” छाब्द और अक्षर रख 

दिये जायेंगे । न्‍ 


अनुच्छेद १५५, १५६ और १५७ छुप्त कर दिये 
जायग। 
अनुच्छेद १५८ में-- 


में “नियुक्त होने” दाब्दों के लिये 
“होता हु” छब्द रख दिये जायेंगे । 
(२) खंड (३) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख 
दिया जायेगा, अर्थात्‌--- 
“४ (३) राजप्रमुत्न को जब कि राज्य की सरकार के 
मुख्य स्थान म उस का अपना निवासगह 
नहो, तब विना किराया दिये पदावास 
के उपयोग का हवक होगा तथा उस को 
ऐसे भत्तों ओर विशेषाधिकारों का हवक 
होगा जैसे कि राष्ट्रपति साधारण या 
विशेष आदेद् द्वारा निर्धारित करे 
ड (४) में से “और उपलब्धियां” घब्द लप्त 
देये जायेंगे ; 


(है) 


णजू है के. 


_ -->+ 


भाग ६ के 
उपवबन्धों का 


लागू होना 


१३२] ः भारत का संविधान 


भाग ७--श्रथम अनुसूची के भाग (ख़) में के राज्य-- 
अनु ० २३८ 


(५) अनुच्छेद १५० में “स्यायाकुय का प्राप्य अग्रतम 
न्यायाधीश" शब्दों के वाद में “अथवा ऐसी अन्य 


रीति से जैसी कि राष्ट्रपति द्वारा उस वारे में ु 


निर्धारित की जाये” शब्द जोड़ दिये जायेंगे । 

(६) अनुच्छेद १६४ में खंड (१) के परच्तुक के स्थान 

में निम्तललिखित परन्तक रख दिया जायेगा: 
“परन्तु भमध्यभारत राज्य में आदिमजातियों के 
कल्याण के-लिये भार-साधक एक मंत्री 
होगा जो साथ साथ अनसचित जातियों 
ओर पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का 
अथवा किसी अन्य कार्य का भार-साधक 

भी हो सकेगा । ” 

(७) अनुच्छेद १६८ में खंड (१) के स्थान में निम्न- 

* लिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- _ 
४ १ 5 प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा 
जो राजप्रमुख तथा 
(क) मैसूरदराज्य , में दो सदनों से; 
(ख) ६ अन्य राज्यों में एक सदन से; 
मिल कर बनेगा । 
(८) अनुच्छेदः१८६ में “जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित 
” :डब्दों। के स्थान में “जो राजप्रमुख 
निर्धारित करे” शब्द रख दिये जायेंगे । 

(९) हृअनुच्छेद १९५ में “जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त की विधान-सभा 
के [सदस्यों के विषय में छाग थे” छाब्दों के 
स्थान में “जैसे कि राजप्रमुख निर्धारित करे” शब्द 

.. रख विये जायेंगे। 
(१०) अनुच्छेद २०२ के खंड (३) में - 
(१) उपखंड[(क) के स्थान_में निम्नलिखित उपखड 
रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ 


जलन 


भारत का संविधान [१३३ 


भाग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य-- 
अनु ० र३े८ 
“(क) राजप्रमुख के भत्ते तथा उस के पद सम्बन्धी 
अन्य व्यय जो राष्ट्रपति साधारण या , 
विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे; ” 


शी (२) उपखंड (च) के स्थान में निम्नलिखित उप> 
खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌ -- 


“(च) तिरुवांकुर-कोचीन-राज्य के वारे में ५१ 
लाख की राशि जिस का तिरुवांकुर और 
कोचीन के देशी राज्यों के शासकों 
द्वारा तिरुवांकुर और कोचीन संयुक्त- 
राज्य के निर्माण के लिये, इस संवि- 
धान के प्रारम्भ से पहिले की गई 

४ प्रसंविदा के अधीन प्रत्ति वर्ष देवस्वम्‌ 
निधि को दिया जाना अपेक्षित हैं; 


(छ) इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल 
से विधि द्वारा इस प्रकार भारित 
घोषित किया गया कोई अन्य व्यय । 


(११) अनुच्छेद २०८ में खंड (२) के स्थान में निम्न- 
लिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


“(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये 
जाते तव तक इस संविधान के प्रारम्भ से 

ठोक पहिले राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध 

में जो, प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश 

प्रवृत्त थे अबवा जहां राज्य में विधान-मंडल 

का कोई सदन न था वहां ऐसे प्रारम्भ से ठीक 

.  पहिले ऐसे प्रान्त की, जिस को कि उस लिये 

उस राज्य का राजप्रमुख उल्लिखित करे, 
विधान-सभा के बारे में जो प्रक्रिया के नियम 

जोर स्थायी बादणश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों 


१३४] भारत का संविधान 


भाग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य-- 
अनु० २३८ 

और अनुकूलनों के अधीन रह कर, जिन्हें 

वथास्थिति विधघान-सभा का अध्यक्ष अथवा 

विधवान-परिषद्‌ का सभापति करे, उस राज्य 

के विधान-मंडल के सम्दन्ध में प्रभावी होंगे ।” 

(१२) अनुच्छेद २१४ के खंड (२) में "प्रान्त” शब्द के 

स्थान में “देशी राज्य” दब्द रख दिये जायेंगे। 


(१३) अनुच्छेद २२१ के स्थान में निम्नलिखित अनुच्छेद 


है रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 
“न्यायाधीशों की २२१ (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को 
के वेतन ह ऐसे वेतन दिये जायेंगे ज॑से कि राजप्रमुख से 
इत्यादि, का परामर्श के परचात्‌ राष्ट्रपति निर्धारित करें। 


(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों के, तथा अनुप- * 
स्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतनों के 
सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का जैसे संसद- 
निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय 
समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक 
इस प्रकार निर्धारित न हों, तव तक ऐसे 
भत्तों और अधिकारों का, जैसे कि राज- 
प्रमुख से परामर्श के पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
निर्धारित करे, हक्‍क होगा : 
परन्तु न तो न्‍्यायावीश के भत्ते और न उस 

के अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विपयक उस, ../*” 
के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात्‌ उस 
को अलाभकारी कोई परिवर्तत किया जायेगा।” 


सम 5 


प्रथम अनुश्नची के भाग (ग) में के राज्य 


२३९. (१) इस भाग के अन्य उपवन्धों के अधीन रहते 
हुए प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य का 
प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में 


उस मात्रा तक, जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा 


बे 
ला 


नियुकतत किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के 
अथवा पड़ौसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्ये करेगा: 

परन्तु राष्ट्रपति--- 
(क) सम्बन्धित सरकार से परामर्श किये बिना, तथा 


(ख) इस प्रकार प्रशासित किये जाने वाले राज्य की 
जनता के विचारों को उस रीति से, जिसे राष्ट्र- 
पति अत्यन्त समुचित समझता हैं, निश्चय पूर्वक 

५ जाने विना, 
पड़ोसी राज्य की सरकार के द्वारा , कार्य नहीं करेगा। 

(२) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों;के अन्तर्गत 
राज्य के भाग के निर्देश भी है। 

२४०, (१) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित 
तथा मुख्य जायुवत या राज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के 
लिये संसद विधि द्वारा-- 

(क) राज्य के विधान-मंडरू के रूप में कृत्य करने के 
डछियरे नाम-निर्देशित या निर्वाचित अथबा अंशतः 
नाम-निर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय 

जे को, अथवा 

(ख) मंत्रणा-दाताओं की, था मंत्रियों की, परिषद्‌ को 
या दोनों को ऐसे यठन, शक्तियों तथा हइत्यों 
सहित, जो कि प्रत्येक_के बारे में विधि द्वारा 


० है ०-०० >> ० हप हे हे । 2 मसजित पल जलन सहग घना: के 
उल्लिखित की संधि, चूत दार सकता या बताये 
रबर सकेगी । ह 20 
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अनुसूची में 
के भाग (गम) 
में के राज्यों 


का प्रशासन 


स्थानीय 
विधान- 
मंढलों भयवा 
मंत्रणा- 
दाताओं या 
मंत्रियों की 
परिदद्‌ का 
सूजन करना 
या चनाये 


रखना. 


प्रथम 

अनुसूची के , 
भाग (ग) में 
के राज्यों के 


सूये उच्च- | - 


 ध्यायाहुय, : 


अड्डे: 


१३६] भारत का संविधान 


भाग ८--प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य--- 
अनु ० २४०-२४१ 


(२) खंड (१) में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ 
० प्रयोजनों लिये » संज्ो नहीं 
के | के लिये इस संविधान का संज्योधन नहीं समझी 
जायेगी चाहें फिर उस में कोई ऐसा उपवन्ध अन्तविष्ट क्‍यों 
न हो, जो इस संविधान का संज्ञोधन .करता है, या संग्योधन 
करने का प्रभाव रखता है। 


२४१. (१) संसद्‌ विधि द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (ग) 
में उल्लिखित किसी राज्य के लिये उच्चन्यायालय गठित कर 
सकेगी अथवा ऐसे किसी राज्य में के किसी न्यायालय को इस 
संविधान के प्रयोजनों में से सव या किसी के लिय. उच्चन्यायालय 
घोषित कर सकेगी । 


(२) खंड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय के सम्बन्ध 
में भाग (६) के अध्याय (५) के उपवन्ध, ऐसे रूपभेदों और 
अपवादों के अधीन रह कर, जैसे कि संसद्‌ विधि द्वारा 
उपबन्धित करे, वेसे ही लागू होंगे जैसे कि वे इस संविधान 
के अनुच्छेद २१४ में निर्दिष्ट किसी उच्चन्यायालय के सम्बन्ध 
में लागू होते हैं। 


(३) इस संविधान के उपवन्धों के, तथा इस संविधान के 
द्वारा या अधीन समुचित विधान-मंडल को दी गई शक्तियों के 
आधार पर उस विधान-मंडर द्वारा निरमित किसी विधि के 
उपबन्धों के अघीन रहते हुए प्रत्येक' उच्चन्यायालय, जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग 
(ग) में उल्लिखित किसी राज्य के या उस के अन्तर्गत किसी 


क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था, वह न्यायालय 


ऐसे प्रारम्भ के पदचात्‌ उस राज्य या क्षेत्र के सम्बन्ध में 
वेसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा । 


(४) इस बनुच्छेद की कोई वात प्रथम अनुसूची के भाग 
(क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के किसी 


: उच्चन्यायालूय के क्षेत्राधिकार को उस अनुसूची के भाग (मं) 


भारत का संविधान [१३७ 


भाग ८--प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य-- 
अनु ० २४९१-२४२ 


में उल्लिखित किसी राज्य पर अथवा उस राज्य के अन्तर्गत 
किसी क्षेत्र पर ॒विस्तुत करने को, या उस से अपवर्जित करने 
की, संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करती। 


२४२. (१) जब तक कि संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा 
उपवन्ध नहीं .करती तब तक कोड़गू की विधान-परिषद्‌ का 
गठन, शक्तियां और कृत्य बसे ही होंगे जैसे कि वे इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहिले थे । 


(२) कोड़गू में संगृहीत राजस्व के, तथा कोड़गू के 
सम्बन्ध में व्ययों के, विषय में प्रवन्ध तब तक अपरिवर्तित रहेंगे. 
जब तक कि इस बारे में राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अन्य उपवन्ध 
नहीं करता । 


प्रथम अनुसूची 
के भाग (४) 
में उल्लिखित 
राज्य-क्षेत्रों का 
धर उस में 
अनुल्लिखित 
राज्य-क्षेत्रों 
का प्रशासन, 


भाग ६ 


प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य 


राज्य-क्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं 


२४३, (१) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी 
राज्य-क्षेत्र का तथा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु उस 
अनुसूची में अनुल्लिखित किसी अन्य राज्य-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति 
करेगा तथा वह इस वारे में उस मात्रा तक, जितनी कि वह 
उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या 
अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा। ह 


(२) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शान्ति और सुशासन 
के लिये विनियम वना सकेगा तथा इस प्रकार वना हुआ कोई 
विनियम, संसदू-निर्मित किसी विधि का अथवा किसी वर्तमान 
विधि का, जो ऐसे राज्य-दक्षेत्र में तत्समय छागू हे, निरसन या 
संशोधन कर सकेगा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर 
उस का उस राज्य-दक्षेत्र पर छागू संसदू-अधिनियम के जेसा ही वल 
और प्रभाव होगा। 


भाग १० 


अनुबचित और आदिमजाति-च्षेत्र के 


२४४. (१) आसाम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित 


क्षत्रों और अनुसूचित .बादिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण 


के |लिये पंचम अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे। 


(२) भासाम राज्य में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के , 


लिये पष्ठ अनुसूची के उपवन्ध लागू होंगे। 


अनुसुचित 
धौर आदिम- 
जातिन्प्षेत्रों 
का प्रशासन, 


भाग ११ 
संघ ओर राज्यों के सम्बन्ध 


अध्याय १--विधायी सम्बन्ध 
विधायिती शक्तियों का वितरण 


- संसद तथा २४५, (१) इस संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते | 
राज्यों के हज हुए संसद्‌ भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग | 
विधाव के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान-मंडल 
वेब उस सम्पूर्ण राज्य के. अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि 
दस्त, बना सकेगा । 


(२) संसद्‌ द्वारा निर्मित कोई विधि, इस कारण से 
कि उस का राज्यक्षेत्रातीत प्रवतत होगा, अमान्य नहीं | 
! समझी जायेगी । 


संसद द्वारा, २४६. ( १ ) खंड [ २ ) और ( रे ) में किसी वात के होते 
तथा राज्यें. हुए भी संसद्‌ को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो 
के विधान- इस संविधान में “संघ-सूची” के नाम से निदिष्ट है) 
मंडलों हारा, प्रगणित विषयों में से किसी के वारे में विधि बनाने की 


९ के अनन्य शक्ति है । 
विषय. (२) खंड (३) में किसी वात के होते हुए भी संसद 


को, तथा खंड (१) के अघीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के 
भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के 
विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (३) में (जो इस 
संविधान में “समवर्ती सूची” के नाम से निर्दिष्ट हैँ) प्रगणित विपयों . 
में से किसी के वारे में विधि बनाने की शक्ति हैँ। 

(३) खंड (१) और (२) के अबीन रहते हुए प्रथम 
अनूसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित 
किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची 
(२) में (जो इस संविधान में “राज्य-सूची” के नाम हे 
निर्दिष्ट है) श्रगाणत विययों में से किसी के वारे में ऐंसे 


भारत का संविधान [१४६ 


भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध-- 
अनु ० २४६-२४९ 


राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाने की 


अनन्य शक्ति है। 

(४) संसदु. को भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के 
लिये, जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख)के अन्तगत नहीं 
हैं, किसी भी विपय के बारे में विधि बनाने की शक्ित हैं 
चाहे फिर वह विषय “राज्य-सची” में प्रगणित विषय क्‍यों न हो। 


२४७- इस अध्याय में किसी वात के होते हुए भी 
संसद-निर्मित विधियों के, अथवा किसी वर्तमान विधि के, जो 
संघ-सची में प्रगणणित विपय के बारे हैं, अधिक अच्छे 
प्रशासन के लिये संसद किन्‍्हीं अपर न्यायालूयों की स्थापना 
का विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी। 


२४८, (१)संसद्‌ को ऐसे किसी विपय के वारे में, जो 
“समवर्ती सूची” अथवा “राज्य-सूची” में प्रगणणित नहीं हैं, 
विधि बनाने की अनन्य शवित है। 


(२) ऐसी शक्ति के अन्तगंत ऐसे करों के, जो उन 
सूचियों में से किसी में वणित नहीं है, आरोपण करने के 
लिये कोई विधि बनाने की शक्ति भी हैं। 

२४९. इस अध्याय के पूवंगामी उपवन्धों में किसी बात 
के होते हुए भी, यदि राज्य-परिपद्‌ ने उपस्थित श्लौर मत 
देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा 
समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया हूँ कि राष्ट्रीय हित में 
यह आवद्यक या इप्टकर हैं कि संसद्‌ राज्य-सूची में 
प्रगणणित आर उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के बारे में 
विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद्‌ के लिये 
उस विपय के बारे में भारत के सम्पूण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के 
किसी भाग के लिये विधि बनाना विधि-संगत होगा। 

(२) खंड (१) के अधोन पारित संकल्प एक वर्ष से 
अनधिक ऐसी कालावधि के लिये श्रवत्त रहेगा जैसी कि उस 
में उल्लिखित हो ई 


किन्‍्हीं अपर 
न्यायालयों व्कम्नय, 
हर की 
स्थापना का 
उपवन्ध करने 
की संसद्‌ की 
दक्ति, 


अवधिष्ट 
विघान- 
दक्तति, 


राष्ट्रीय हित 
में राज्य-सूची 
में के विषय 
के बारे में 
विधि बनाने 
की संसद्‌ की 
दक्ति, 


यदि भबापात 
की उद्घोपणा 
प्रवर्तन में हो 
तो राज्य- 
सूची- में के 
विषयों के 

बारे में विधि 
बनाने की 
संसद की 

इक्ति . 


अनुच्छेद २४९ 
छोर २५० के 
अधीन _ संसद 
द्वारा निर्मित 
विधियों ठया 
राज्यों के 

विवान-संडलों 


श्ड२] भारत का संविधान 


भाग ११--संघ और राज्यों के सम्वन्ध--- 
अनु ० २४१९-२५ १ 

परन्तु यदि, और जितनी वार, किसी ऐसे संकल्प को 
प्रवृत्त बनाये रखने का जनुमोदन करने वाल संकल्प खंड (१ ) 
में उपवन्वित रीति से पारित हो जाये तो ऐसा संकल्प उस 
तारीख से आगे, जिस को कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा 
प्रवृत्त न रहता, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा । 

(३) संसद द्वारा निमित कोई विधि, जिसे संसद खंड 
(१) के अबीन संकल्प के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम 
न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने से छ मास की कालावधि 
की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन वातों के अतिरिक्त 
प्रभावी न होगी जो उवत कालावधि को समाप्ति से पूर्व की 
गई या को जाने से छोड़ दी गई है । 

२५०. (१) इस अध्याय में किसी वात के होते हुए भी 
संसद्‌ को, जब तक जापात की उद्बोपणा प्रवतंत में हैँ, भारत 
के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उस के किसी भाग 
राज्य-सूची में प्रणणित विपयों में से किसी के 
बनाने की शक्ति होगी । 


के लिये 
में विधि 


4 


(२) संसद द्वारा निमित विधि, जिसे संसद आपात की 


ई 

उद्वोपणा के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, उद्घोषणा 

के प्रवर्तत की समाप्ति के पदचात्‌ छ मास का कालावधि 

की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन सब वातों के 

अतिरिक्त प्रवततंतहीन होगी जो उस कारहावधि की समाप्ति 
गई 


>> >ी+ >> | >ड्ोज वि जी | 
| का जाबद स छांड़ दा गइ हू । 


संविधाद हय हट कि [कर 
२५०१. इस संविवान के अनुच्छेद २८५९ और २५० का 





कब किसी राज्य आला आज धआक (4४० ०० विधि बनाने हि 
काई बात कसा राज्य के दिवान-मंड्ठड का कांड विधि बताने 


की शक्तित को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शवित 
उसे हैं, निर्वन्धित न करेंगी किन्तु यदि किसी राज्य के विव्वान- 
मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपवन्ध, संसद्‌ द्वारा निर्मित 
० घन 2 
में 


विधि के, जिसे ससद्‌ उदत दोनों में से किसी अनुच्छेद के बबीन 








भारत का संविवान [१४३ 


भाग ११--संघ और राज्यों के सम्वन्ध-- 
अनु० २५१-२५ ३ 
बनाने की शक्ति रखती है, किसी उपवन्ध के विरुद्ध हूँ तो, 
संसद द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित 
हुई हो तथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निरभित विधि विरोध की 
मात्रा तक प्रवर्तन-शून्य होगी किन्तु तभी तक जब तक कि संसद्‌ 
द्वारा मिमित विधि प्रभावी रहे । 

२५२. (१) यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के 
विधान-मंडलों को यह बांछनीय प्रतीत हो कि उन विपयों में से, 
जिन के वारे में संसद्‌ को, अनुच्छेद २४९ भौर २५० में उपबन्धित 
रीति के अतिरिवत , उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शवविति 
नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसंद्‌ विधि 
द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सब सदनों 
ने उस लिये संकल्पों का पारण किया है तो उस विपय का 
तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण 
करना संसद के लिये विधि-संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित 
कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को छागू होगा तथा किसी 
अच्य राज्य को, जो तत्पब्चातू अपने विधान-मंडल के सदन 
अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक से 
उस लिये पारित संकल्प द्वारा उस को अंगीकार करे, लागू होगा। 

(२) संसद द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी 
रीति से पारित या अंगीकृत संसद्‌ के अधिनियम से संशोधित या 
निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के सम्बन्ध में, जहां 
कि वह लागू होता हूँ, उस राज्य के विधान-मंइल के अधिनियम 
से संशोधित या निरसित न किया जायेगा । 


२५०३, 
७. 


इस अध्याय के पूर्वंगामी उपवन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी, संसद को किसी अन्य देश या देझ्ों के साथ की 
हुई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अचन्तर्याप्ट्रीय 
सम्मेलन, सन्‍या या अन्य निकाय में किये गये क्रिसो विनिश्चय के 
परिपालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र बा उस के किसी 
भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है।... 


द्वार: निर्मित 
विधियों. में 
असंगति, 


दो या अधिक 
राज्यों, के 
लिये उन की 
प्म्मति से 
विधि बनाने 
की संसद्‌ की 
दविति तथा 
ऐसी . विधि 
का दूसरे किसी 
राज्य द्वारा 
अंगीकार 

किया जाना. 


अन्तर्राष्ट्रीय 
करारों! ,_के 
पालनाथ :|४ 
विधान- 


संसद्‌ द्वारा 
निर्मित 
विधियों और 
राज्यों के 
'विधान- 
मंडलों द्वारा 
विभित 


- विधियों में 


असंगति. 


संपारिशों 
शौर पूव 
मंजूरी की 
अपेक्षाओं को 
केवल प्रक्तिया 
का पिषंय 
समानता. 


१4४ भारत का संविधाद 


भाग ११--संघ और राज्यों के सम्वन्ध-- 

अनु० र५४-र५५. 

२५४. (१) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित 
विधि का कोई उपवन्ध संसद्‌ द्वारा निमित विधि के, जिसे संसद 
अधिनियमित करने के लिये सक्षम हैं, किसी उपवन्च, अथवा 
समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के वारे में वर्तमान 
विधि के, किसी उपत्रन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि, चाहे 
वह ऐसे राज्य | के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के पहिले या 
पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि अभिभावी होगी, तथा उस 
राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक 
जुन्य होगी । 

(२) जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) 
में उल्लिखित (राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो 
समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के वारे में हैं, 
कोई ऐसा उपवन्ध अन्तविष्ट हो जो संसद्‌ द्वारा पहिले निर्मित की 
गई विधि के, अथवा उस विषय के वारे में किसी वर्तमान विधि के, 
विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित 
विधि उस राज्य में अभिभावी होगी यदि उस को राष्ट्रपति के 
विचारार्थ रक्षित किया गया है और उस पर उस को अनुमति मिल 
चुकी है है 

परन्तु इस खंड की कोई वात संसद्‌ को, किसी समय उसी 
विषय के सम्बन्ध में कोई विधि, जिस के अन्तर्गत ऐसी विधि भी हूँ 
जो राज्य के विधान-मंडरू द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का 
परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करठी हूँ, अधिनियमित 
करने से न रोकेगी । ः 

२५५. यदि संसद्‌ के, अथवा पहिली अनुसूची के भाग (क) 
या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विवान-मंडल के 
किसी अधिनियम कौो-- 


(क) जहांप्राज्यपाल की सिपारिश अपेक्षित थी वहां 
राज्यपाल या राष्ट्रपति ने 


भारत का संविधान 


चना 
ल्‍ः< 

बज 
नि 


भाग [११--संघ और राज्यों के सम्वस्ध-- 
अत ० २५ एरए ५ ७ 
(ख) जहां राजप्रमुख की सिपारिश अपेक्षित थी वहां 
राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने ; 
(ग) जहां राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित 
थी वहां राष्ट्रपति ने, | 
अनुमति दी हैं तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम 
: का कोई उपबन्ध केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस 
संविदान द्वारा अपेक्षित कोई सिपारिश न की गई या पूर्व मंजूरी 
तदी गई थी। 
अध्याय २.---प्रशासन-पम्बन्ध 
मर साधारण 
२५६. प्रत्येक राज्य कीं कार््रपालिका शक्ति का, इस प्रकार 
प्रयोग होगा, कि जिस से संसद्‌ द्वारा निरमित विधियों का, तथा किन्‍हीं 
वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हें, पालन सुनिश्चित 
रहें तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को 


ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस 
प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे । 


२५७- (१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस 
प्रकार प्रयोग होगा कि जिस से संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग 
में कोई बड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत 
होगा जो भारत सरकार को उस. प्रयोजन के लिये आवश्यक 
दिखाई दें। 

(२) संध की कार्यपालिका जक्ति का विस्तार राज्य 
को किसी ऐसे संचार-साधनों के निर्माण करने और बनाये रखने 
के लिये निदेश देने तक भी विस्तृत होगा जिन का राष्ट्रीय 
या सेनिक महत्त्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो : 

परन्तु इस खंड की कोई बात राज-पथों या जलू-पथों को 
राष्ट्रीय राज -पथ या राष्ट्रीय जल-सथ घोषित करने की संसदु 
को दाक्तियों. अथवा इस प्रकार घोषित राज-पथ यथा जरू-पथ के 


संघ भोर 
शज्यों के 
तामार« 


किन्ददीं 
अवस्थाओों में 
राज्यों पर 
संघ का 
नियंत्रण 


कतिपय 
अवस्थाओं में 
राज्यों को 
शक्ति आदि 
देने की संघ 
की शक्ति, 


१४३६३] भारत का संविधान 


भाग ११--संघ और राज्यों के सम्वन्धू-- 
अनु० २५७-२५८ 


बारे में संघकी शवित को, अथवा नौ-वल, स्थरू-वल, और विमान- 
वल कर्मशालाओं विषयक अपने कत्यों का भाग मान कर संचार- 
साधनों के निर्माण और बनाये रखने की संघ की शक्ति को निर्वन्धित 
करने वाली न मानी जायेगी । 


(३) किसी राज्य में की रेलों की रक्षा के लिये किये 
जाने वा हे उपायों के बारे में उस राज्य को निदेश देने तक भी 
संघ की क्रार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। 


(४) जहां खंड (२) के अधीन संचार-साधनों 
के निर्माण अथवा उन को बनायें रखने के वारे में, अथवा 
खंड (३) के अधीन किसी रेल की रक्षा के लिये किये जाने 
वाले उपायों के बारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निदेश 
के पालन में उस से अधिक खर्च होता हैं जो, यदि ऐसा निदेश नहीं 
दिया गया होता तो, राज्य के मामूली कतंव्यों के पालन में 
खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा किये गये अतिरिवत खूर्चों के बारे 
में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो 
करार पाई जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति द्वारा नियुत्रत मध्यस्थ निर्धारित करे। 


जा 


२५८. (१) इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी 
किसी राज्य की सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति, उस सरकार को 


या उस के पदाधिकारियों को ऐसे किसी विपय सम्बन्धी कृत्य, जिन 


पर संघ की कार्यपालिका झवित का विस्तार है, शर्तों के साथ या 
बिना झतें सौंप सकेगा । 


(२) ऐसे विषय से, जिस के वारे में राज्य के विधान-मंडल 
को विधि बनाने -की शदित नहीं हूँ, सग्वद्ध होने पर भी संसद 
निर्मित विधि, जो विसी राज्य में छागू है, उस राज्य अथवा उस के 
पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शरित दे सकेगी ओर कर्तेव्य 
आरोपित कर सकेगी अथवा शक्तियां दिया जाना और कर्तव्य 
आरोपित किया जाना प्राधिक्त कर सकेगी । 


सं 


भारत का संविधान 


भाग ?११--संघ और राज्यों के सम्वन्च-- 
अनु ० २५५८-२६ १ 


(३) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा 
उस के पदाधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं, 
अथवा कर्तव्य आरोपित कर दिये गये हैं वहां उन शवितयों और 
कर्तव्यों के प्रयोग के बारे में राज्य द्वारा प्रशासन में किये गये अति: 
खित खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि 
दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे। 
९, (?) इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी 
प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य, जो कि इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले सशस्त्र वलों को रखता था, 
उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ ऐसे साधारण या विद्येष 
आदेशों के अधीन रह कर, जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर इस 
बारे में निकाले, तव तक बनाये रख सकेगा जब तक कि संसद 
विधि द्वारा अन्यथा उपवन्ध न करे । 


हल 
न्‍ 


हर 


(२) कोई ऐसे सशस्त्र बछ, जैसे कि खंड (१) में निर्दिप्ट 
हैं, संघ के सशस्त्र बलों का भाग होंगे । 


२६०, भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, 
जो भारत राज्य-क्षेत्र का भाग नहीं है, करार कर के ऐसे राज्य- 
क्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्यपाछक, विधायी या न्यायिक 
कृत्यों को ग्रहण कर सकेगी किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी क्षेत्रा- 
धिकार के प्रयोग से सम्बद्ध विसी दत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन 
रहेगा और उस से शासित होगा । 


२६१. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र, संघकी और 
प्रत्येक राज्य की, सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्याय्रिक 
कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और 


पूरी 
जायेगी । 


मान्यता दी 


(२) खंड (१) में निरद्विप्ट क्रियाओं, अभिलेखों और 
कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और बातें तथा उन के प्रभाव 


[६४७ 


प्रथम 
अनुसूची के 
भाग (ख़) 
में के राज्यों 
में के 
सशस्त्र बल, 


भारत के 
बाहर के 
राज्य-क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में 
संघ का 
क्षेत्राधिकार, 


सार्वजनिक 
क्रिया, 
अभिलेख और 
न्यायिक 
कार्यवाहियां, 


अन्तर्राज्यिक 
नदियों या 
नदी-दूनों के 
जल सम्वन्धी 
वादों का 
न्याय- 
निर्णयन. 


अन्तर्राज्य- 
परिपद्‌ 
विषयक 
उपवन्ध, 


१४८] भारत का संविधान 


भाग ११--संघ और राज्यों के- सम्वन्ध-- 
अनु ० २६१-२६३ 


का निर्धारण संसदू-निर्मित विधि द्वारा उपवन्धित रीति. के 
अनुसार होगा । _ हु 


(३) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में; के व्यवहार 
न्यायालयों द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय या आदेश उस 
राज्य-क्षेत्र के अन्दर कहीं भी विधि अनुसार निष्पादन-योग्य 
होंगे । 

जल सम्बन्धी विवाद 

२६२. (१) संसद्‌ विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी 
या नदी-दून के, या में, जलों के प्रयोग, वितरण, या नियंत्रण 
के वारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय-निर्णयन्न के 
लिये उपवन्ध कर सकेगी । * 


(२) इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी 
संसद्‌ .विधि द्वारा उपवन्ध कर सकेगी कि न तो उच्चतम-+ 
स्यायाल्य और न जन्य कोई न्यायालय खंड (१) में निर्दिप्ट 
किसी विवाद या फरियाद के वारे में क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करेगा । 


राज्यों के वीच समन्वय 
२६३ यदि किसी समय राप्ट्रपति को यह प्रतीत हो 
कि ऐसी परिषद्‌ की स्थापना से लोक-हितों की सिद्धि 
होंगी, जिस पर -- 
(क) राज्यों के वीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हो उन का 
जांच करने और उन पर मन्‍्त्रणा देदें; 

(ख) कुछ या सव राज्यों के, अबवा संघ और 
एक या अधिक राज्यों के, पारस्तरिक हित 
से सम्बद्ध विपयों के अनुसवान और चर्चा 
करने; अथवा 


भारत का संविध्रान [१४९ 
भाग ११--संघ और राज्यों के सम्वन्ध--अनु ०२६३ 


(ग) ऐसे किसी विपय पर सिपारिश करने, और 
विजेषत: उस विषय के वारे में नीति और 
कार्यवाही के भधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु 
सिपारिश करने, 

का भार हो तो राष्ट्रपति के लिये यह विधि-संगत होगा कि 
वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद्‌ की स्थापना करे तथा उस 
परिपद्‌ के द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वछूप को और उस के 
संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे । 


वविवंचन- 


“विधि-प्राधि« 
कार के सि- 
वाय करों का 
आरोपण न 
“करना. 


'भारत और 
राज्यों की 
संचित निधि- 
यां भौर लोक- 
लेखें, 


भाग १२ 
वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-बाद 
अध्याय १-- वित्त साधारण 


२६४ इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से अन्यया 
अपेक्षित न हो,-- 
५. “क) “वित्त-आयोग” से इस संविधान के अनुच्छेद २८० 
के अवीन गठित वित्त-आयोंग अभिप्रेत हैं; 


(ख) ॥“राज्य” के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (ग) 
में उल्लिखित कोई राज्य नहीं है; 


(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों 
के निर्देशों के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग 
(घ) में. उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र के, तथा 
किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के जो भारत राज्य- 
क्षेत्र में समाविष्ट तो हो किन्तु उस अनुसूची 
में उल्लिखित न हो, निर्देश भी होंगे । 
२६५... विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न (तो 
आरोपित और न संगृहीत किया जायेगा । 


ल्‍्द्गी 


0. रु गे 
« (१) अनुच्छेद २६७ के उपबन्धों के, तथा कुछ 
मे 


करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के राज्यों को पूर्णतः: या 
अंशतः सौंपे जान के वारे में इस अध्याय के उपवन्धों के, 
अवीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज- 
हुंडियो को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों 
द्वारा लिये गये सब “उधार, तथा उदबारों के प्रतिदान में उस 
सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो 


७ >( 
% ल्‍्ती 


भारत का_संविधान [१५१ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं औरुव्यवहार-वाद-- 
अनु ० २६६-२६७ 
“भारत की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी [[तथा 
राज्य की सरकार द्वारा प्रात्तस सव राजस्व, राज-हुंडियों 
को निकाल कर, उधार द्वारा और अरथोपाय पेशगियों द्वारा 
लिये गये सब उधार, तथा उदारों के प्रतिदान में उस सरकार 
को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो “राज्य 
की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी । 

(२) भारत की सरकार या राज्य की सरंकार द्वारा, या 
की ओर से, प्राप्त अन्य सव सार्वजनिक धन यथास्थिति 
भारत के या राज्य के लोक-लेखे में जमा किये जायेंगे । 

(३) भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई॥ 
धन विधि की अनुकूलता से, तथा इस संविधान में उपवन्धित 
प्रयोजनों और रीति से, अन्यथा विनियुवत नहीं किये जायेंगे । 

२६७. (१) संसद, विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में भआकस्मिकता- 


“भारत की आकस्मिकता-निधि” के नाम से ज्ञात आकस्मिकता- निधि, 5 
निधि की स्थापना कर सकेगी जिस में ऐसी विधि द्वारा 

निर्धारित राशियां, समय-समय, पर डाली जायेंगी, तथा अनवे- 

क्षित व्यय का अनुच्छेद ११५ या अनुच्छेद ११६ के अधीन 

संसद्‌ द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिक्त होना लम्बित रहने तक ऐसी 

निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्निम धन देने के 

लिये राष्ट्रपति को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति 

के हाथ में रखी जायेगी । 

(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वाय अग्रदाय के रूप 
में “राज्य की आकस्मिकता-निधि” के नाम से ज्ञात आकस्मिकता- 
निधि की स्थापना कर सकेगा जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्वा- 
रित राशियां समय समय पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय 
का अनुच्छेद २०० या अनच्छेद २०६ के अधीन राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिक्त होना रूम्वित रहने 
तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पति के लिये अग्रिम घन 
देने के लिये उस को योग्य बनाने के हेत ऐसी निधि राज्य के 
राज्यपाल या राजप्रमत के हाथ प्ें फुवखी जायेगी ! 


१५२] भारत का संविधान 
भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद- 
अनु ० २६८-२६९ 
संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण 


संघ द्वारा २६८- (१) ऐसे मुद्रांक-शुल्क तथा औषधीय और प्रसा- 
आरोपित धनीय सामग्री पर ऐसे उत्पादत-शुल्क जो संघ-सूची में वर्णित 
किये,जाने. हैं, भारत सरकार द्वारा आरोपित किय जायेंगे,किस्त-- 
- -बाले किन्तु] 0 
संल्या द्वया (क) उस अवस्था में जिस में कि ये शुल्क प्रथम अनुसूची 
संगृहीत तथा के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य के भीतर 
“विनियोजित उद्गृहीत किये जाने वाले हों, भारत सरकार, 
'किये जाने द्वारा, तथा 
0७७०७ (ख) अन्य अवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर 
ऐसे शुल्क उद्गृहीत किये जाने वाले हों, 
उन उन राज्यों द्वारा, 
संगृहीत किये जायेंगे । कर 
(२) जो शुल्क किसी राज्य के भीतर उद्गृहीत किये 
जाने वाले हूँ उन में से किसी के, किसी वित्तीय वर्ष के 
आगम, भारत की संचित निधि के भाग न होंगे किन्तु 
उस राज्य को सौंप दिये जायेंगे । 
-संघ द्वारा २६९ (१) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार 
आरोपित और द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को 
संगृहीत खंड (२) में उपवन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात्‌-- 
हक ह (क). कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार 
वाले कर. विषयक शुल्क; 


है 


(ख) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क; ; 
(ग) रेल, समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों 
कब पर सीमा-कर; - 
-:  (घ॒) रेल भाड़ों और वस्तु-भाड़ों पर कर; 
(ड) श्रेष्ठि-चत्वरों और वायदा वाजारों के सोदों पर 
म॒द्रांक-शल्क से अन्य कर 


भारत का संविधान [१५३ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
अनु ० २६९-२७० 
(च) समाचार-पत्रों के ्य-विक्रय तथा उन में प्रकाशित 
विज्ञापनों पर कर। 


(२) किसी वित्तीय वर्ष में के ऐसे किसी शुल्क या 
कर के शुद्ध आगम, वहां तक भारत की संचित निधि के 
भाग न होंगे, जहां तक कि वे आगम प्रथम अनुसूची के 
भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों से मिलने वाले माने जायें, 
कित्तु उन राज्यों को सौंप दिये जायेंगे जिन में वह शुल्क 
या कर उस वर्ष, में उद्गृहीत होना हैँ तथा उन राज्यों में 
ऐसे वितरण-सिद्धान्तों के अनुकूल वितरित किये जायेंगे जैसे 
कि संसद्‌ विधि द्वारा सूत्रित करे । 


२७०, (१) क्ृपि-आय से अतिरिक्त अन्य आय पर 
[करों को भारत सरकार द्वारा उद्यूहीत और संग्रहीत किया 
जायेगा तथा खंड (२) में उपवन्धित रीति के अनुसार संघ 
ओर राज्यों के बीच में वितरित किया जायेगा । 

(२) किसी वित्तीय वर्ष में के किसी ऐसे कर के बुद्ध 
आगम का, जहां तक वह आगम प्रथम अनुसूची के भाग 
(ग) में उल्लिखित राज्यों में से अथवा संघ-उपलरूब्वियों के 
सम्बन्ध में देय करों से मिला हुआ आगम माना जाये 
वहां तक के सिवाय, ऐसा प्रतिशत भाग, जैसा विहित किया 
जाये, भारत की संचित निधि का भाग न होगा किन्तु 

. उन राज्यों को सौंपा जायेगा जिन के भीतर वह कर उद्गृहीत 
होना है तथा वह उन राज्यों को उस रीति और उस 
समय से, जो विहित किया जाये, वितरित होगा। 


+ 


(३) खंड (२) के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष भें आय पर करों के उतने शुद्ध आगम का, जितना 


: : कि संघ-उपलूब्धियों के सम्बन्ध में देय करों का शुद्ध आगम 


नहीं है, वह्‌ प्रतिशत भाग, जो विहित किया जाये, प्रथम 
अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों में से मिला 
हुमा जागम समझा जायेगा । 


संघ द्वारा 
उद्गृहीत भोर 
संगृद्दीद तथा 
संध और 
राज्यों फे 
बीच वितरित 
कर. 


संघ के 
प्रयोजनों के 
लिये शुल्क 
ओर करों पर 
अधिभार. 


कर जो संघ 
द्वारा 
उदगृहीत 
और संगृहीत 
हु तथा जो 
संघ झौर 
राज्यों के वीच 
(वितरित किये 
जा सकेंगे. 


१५४] भारत का संविधान 


हु 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--- 


अनु ० २७०-२७२ 
(४) इस अनुच्छेद में-- - 
(क) “आय. पर करों” के अन्तर्गत निगम-कर नहीं हैं ; 
(ख) “विहित” का अर्थ है कि-- 

(१) जब तक वित्त-आयोग गठित न हो जाये 
तव॒ तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश्व द्वारा 
विहित ; तथा 

(२) वित्त-आयोग के गठित हो जाने के परचात्‌ 
वित्त-आयोग की सिपारिश्ञों पर विचार 
करने के पदचात्‌ राष्ट्रपति द्वारा आदेश 
द्वारा विहित ; 


(ग) “संघ-उपलब्धियों” के अन्तर्गत भारत संचित निधि 
में से दी जाने वाली सब उपलब्धियां और 
'निवृत्ति-वेतवन, जिन के सम्बन्ध में आय-कर 
आरोपित किया जा सकता हैं, भी हैं । 
२७१ अनुच्छेद २६९ और २७० में किसी वात के 
होते हुए भी संसद्‌ उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों 
में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिये 
अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अधिभार 
के समस्त आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे । 


२७२ संघ सूची में वणित औवबीय तथा प्रसावन-सामग्री 
पर उत्पादन-शुल्क से अन्य संघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार 
द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु यदि संसद 
विधि द्वारा यह उपवन्धित करे तो शुल्क छगाने वाली 
विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत 
की संचित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध आममों के पूर्ण 
अथवा किंसी भाग के वरावर राशि दी जायेगी और वे 


सत्र 2 कम वितरण मु सद्धान्त के 
-वद्ध वितरण-सिद्धान्ता 


/भ 


न्न्ध 


| 


राशियां उन राज्यों के दीच विधि द्वारा 
के अनुसार वितरित की जायेंगी । 


2 ५ 


न 


भारत का संविधान [९५५ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 


अनु० २७३-२७४ 


२७३ (१) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं 
पर निर्यात-शुल्क के प्रत्येक वर्ष के बुद्ध आगम के किसी 
भाग को आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और विहार राज्यों 
को सौंपने के स्थान में उन राज्यों के राजस्व में सहायक 
अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में भारत की संचित निधि 
पर ऐसी राशियां भारित की जायेंगी जैसी कि विहित 
की जायें । 


(२) पटसन या पटसन से वनी हुई वस्तुओं पर जब 
तक भारत सरकार कोई निर्यात-शुल्क उद्यृहीत करती रहे 
अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति 
तक, इन दोनों में से जो भी पहिले हो उस के होने तक, 
इस प्रकार विहित राशियां भारत की संशझित निधि पर 
भारित बनी; रहेंगी । 


्ु 


(३) इस अनुच्छेद में “विहित” पद का वही अर्थ है जो 
इस संविधान के अनुच्छेद २७० में हूँ । 


२७४ (१) कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर 
या थुल्क में राज्यों [का हित सम्बद्ध हैं, उस को आरोपित 
या परिवर्तित करता है, अथवा जो भारत आय-कर से सम्बद्ध 
अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित “कृपि-आय” 
पदावलि| के अर्थ को परिवर्तित करता है, अथवा जो उन 
रिद्धान्तों, को प्रभावित करता हैँ जिन से कि इस अध्याय 
केः पूवंवर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को धन 
वितरणीय हैं या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के 

. लिये ऐसा कोई अधिभार आरोपित करता है जैसा कि इस 
, अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में वणित है, राष्ट्रपति की 
सिपारिश के विना संसद्‌ के किसी सदन में न तो पुर:स्थापित 
बौर न प्रस्तावित किया जायेगा । 
(२) इस अनुच्छेद में "जिस कर या थुल्क में राज्यों 
का हित सम्बद्ध हैं” पदावलि से अभिप्रेत है -- 


पटसन या 
पटसन से 


घनी वस्तुमों 
पर निर्यात 
घुल्क के 
स्थान में 
अनुदान... 


राज्यों के 
हितों ते 
सम्बद्ध करों 
पर प्रभाव 
डालने वाले 
विधेयकों के 
लिये राष्ट्रपति 
की पूर्व 
सिपारिश की 
सपेक्षा, 


१५६] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार -वाद--- 
अनु० २७४२छए्‌ 


(क) कोई कर या शुल्क जिस का शुद्ध आमम पूर्णतः 
या अंशतः किसी राज्य को सौंप दिया जाता 
है, अथवा 


(ख) कोई कर या शुल्क जिस के शुद्ध आगम के निर्देश 
से भारत संचित निधि में से तत्समय किसी 
ली .. राज्य को राशियां दी जानी हैं । 


“कृतिपय २७५ ऐसी राशियां, जो संसद्‌ विधि द्वारा उपवन्धित 
राज्यों को करे, उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में 
की; प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों 


के विषय में संसद्‌ यह निर्घारित करे कि उन्हें सहायता की 
आवश्यकता हैं, तथा भिन्‍त भिन्‍न राज्यों के लिये भिन्‍न भिन्‍न 
राशियां नियत की जा सकेंगी : 


परन्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के 
रूप में भारत की संचित निधि में से वैस्ती मूल तथा आवतंक 
राशियां दी जायेंगी जैसी क्रि उस राज्य को उन विकास- 
योजनाओं के खर्चों के उठाने में समर्थ बनाने के लिये 
आवश्यक हों, जो उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम- 
जातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिय 
अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन- 
स्तर को उस राज्य के शेप क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत 
करने के प्रयोजन के लिये उस राज्य ने भारत सरकार के 
अनुमोदन से हाथ में ली हों: 

परन्तु यह और भी कि आसाम राज्य के राजस्वों के 
सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से 
वैसी मूल तथा आवर्तक राशियां दी जायेंगी-- 


-अनदान, 


(क) जो पष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न 
सारिणी के भाग (क) में उल्लिखित आदिम- 
जातिजक्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान 


भारत का संविधान | [१५७ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं श्रौर व्यवहार-वाद- , 


अनु० २७५-२७६ 


के प्रारम्भ से ठीक पहिले दो वर्ष में राजस्वों से 
ओऔसतन अधिक व्यय के वरावर हों; तथा 


(ख) जो उत्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य 
के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के 
प्रयोजन के लिय उस राज्य द्वारा भारत सरकार 
के अनुमोदन से हाथ में ली गई योजनाओं के 
खर्चों के वरावर हों । 


(२) जब तक खंड (१) के अधीन संसद्‌ द्वारा उपवन्ध 
नहीं किया जाता तव तक उस खंड के अधीन संसद्‌ को प्रदत्त 
शक्तियां राष्ट्रपति से आदेश द्वारा प्रयोकतव्य होंगी तथा इस 
खंड के अधीन;राष्ट्रपति द्वारा दिया कोई आदेश संसद द्वारा इस 
, प्रकार |निर्मित किसी उपवन्ध के अधीन रह कर ही प्रभावी होगा: 


परन्तु वित्त-आयोग गठित हो जाने के पश्चात्‌ वित्त-आयोग की 
सिपारिशों पर विचार किये बिता इस खंड के अधीन कोई 
आदेश राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया जायेगा। 


२७६- (१) भनुच्छेद २४६ में किसी बात के होते हुए 
भी किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई 
विधि, जो उस राज्य या किसी नगर-पालिका, जिला-मंडली, 
स्थानीय मंडडली अथवा उस में अन्य स्थानीय प्राधिकारी के 
हित साधन के लिये वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नौकरियों 
के बारे में छागू होती है, इस आधार पर अमान्य न होगी कि 
चह आय पर कर है। - 


(२) राज्य को अबवा उस में की किसी एक नगर-पालिका, 
जिला-मंडली, स्थानीय मंडली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को 
किसी एक व्यक्ति के वारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं 
ओर नौकरियों पर करों द्वारा देव समस्त राशि दो सौ पचास 
रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी : 


वृत्तियों, 
व्यापारों, 
आजीविकाओं 
झौर 
नौकरियों 

पर कर, 


ब्यावृत्ति, , 


कतिपय वि- 
सीय विपयों 
के बारे में 
प्रथम अनु- 
सूची के भाग 
(ख) के 
राज्यों से 
क्रार, 


- कर के वियय में 


- किये जाते 


१५८ | भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त,सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 


अनु ० २७६-२७८ 
परन्तु यदि इस -संविद्यान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वाले 
वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में अथवा. किसी ऐसी नगर& 
पालिका, मंडली या प्राधिकारी में वृत्तिय्रों, व्यापारों, आजीविकाओं 
या नौकरियों पर ऐसा कर छागू था जिस की दर या जिस की 


अधिकतम दर दो सौ पचास रुपये प्रति वर्द से अधिक थी तो 


एसा कर उस समय तक उद्गद्वीत होता रहेगा जब तक कि 
संसद्‌ विधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपवन्ध न करे तथा संसद 
द्वारा इस प्रकार बनाई हुईं कोई विधि या तो सामान्यतया 
या किनन्‍्हीं उल्लिखित राज्यों, नगर-पालिकाओं, मंडलियों या 
प्राधिकारियों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी । 

(३) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर 
उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के 
विधान-मंडल की झक्ति का यह अर्थ न किया जायेगा कि 
वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोदभूत या 
उत्पन्न आय पर करों के विपय में विधियां बनाने की संसद: 
की शक्ति किप्ती प्रकार सीमित की गई है। 

२७७- जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संविधान से 
ठीक पहिले किसी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा किसी नगर- 
पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निक्राब द्वारा उस 
राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रग्ोजनों 
के लिये विधिवत्‌ उद्गृहीत किये जा रहे थे, वे कर, शुल्क, 
उपकर या. फीस संब-सूची में वर्णित होने पर भी उद्गृहीत 
रहेंगे तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाये 
जा सकेंगे जब तक कि संत्द्‌ वित्रि द्वारा इस के प्रतिकूल 
उपवन्ध न करे । 

२७८- (१) इस संविधान में किसी वात के होते हुए 
भी, भारत सरकार, खंड (२) के उपबन्धों के अबीन रहते 
हुए, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य की 


“सरकार से--- 


(क) ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उद्गृहँति किये 
जानें वाले किसी कर या शुल्क्र के उद्प्रहण और 


भारत का संविधान [१५९ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
अनु ० २७८०-२७ ० 
संग्रह करने तथा उस के आगम के, इस अध्याय 
के उयवन्धों से अन्यथा, वितरण करने के; 


(ख) भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन 
उद्‌गृहीत किये जाने व।ले किसी कर या शुल्क से 
अथवा अन्य किन्‍हीं त्रोतों से जो राजस्व वह राज्य 
पाता था उस की हानि के लिये ऐसे राज्य को 
भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान 
करने के; 

(ग) अनुच्छेद २९१ के खंड (१) के अधीन भारत 
सरकार द्वारा दिये जाने वाले किसी देय धन के 
विपय में ऐसे राज्य द्वारा अंशदान करने के, 

विपय में करार कर सकेगी, तथा जब ऐसा करार किया जाय 
तब इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे राज्य के सम्बन्ध में ऐसे करार 
के निवन्यनों के अवीन रह कर ही प्रभावी होंगे । 

(२) खंड (१) के अधीन किया गया कोई करार इस 
संबिवान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक कार के लिये 
प्रवृत्त रहेगा 

परस्तु राष्ट्रपति ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के 
पश्चात्‌ किसी समय भी, यदि वह वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार 
करने क पश्चात ऐसा करता आवश्यक समझे तो, ऐसे किसी 
करार को समाप्ति या रुपभेंद कर सकेगा । 

२०७९ (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में शुद्ध घुद्ध आगम 
असम से किसी कर या णुल्क के सम्बन्ध में उस आगम वी गाना, 
से अभिप्राय हु जो उस के संग्रह के ख्चों को घटाने के पश्चात 
बचे, तथा उन उपवन्धों के प्रयोजनीं के लिये किसी लेच के भीतर 
अव वा उस से, मिद्ठे हुए माने जाने वाले किसी कर था शल्क 
का अबवा कि घुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम 


च्ड 


या 
भारत के निवस्त्रक-महालेखापरीक्षक् द्वारा बमिनिस्चित तथा 


प्रमाणित किया जायेगा, जिस का प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा । 


६० भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
अनु ० २७९-२८० 


(२) किसी अवस्था में जहां इस भाग के अधीन किसी 
शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को विपियोजित किया 
जाता हैँ या किया जाये वहां उपरोक्त उपबन्धः के तथा इस 
अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट उपवन्ध के अधीन रहते हुए 
संसदु-निमित कोई विधि अथवा राष्ट्रपति का कोई आदेश, 
उस रीति का जिस से कि आगम की गणना की जानी है, उत्त 
समय का: जिसे से या जिस में तथा उस रीति का जिस से कोई 
-शोधन किये जाने हैं, एक वित्तीय:वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष 
में समायोजन करने का तथा अन्य किसी प्रासंगिक और 
सहायक बातों का उपवन्ध कर सकेगा । ह 
विशव्थानोगि,, ... २८०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर 

और तत्पर्चात्‌ प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर, अथवा 
उस से पहिले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग गठित करेगा जो राष्ट्रपति 
हारा नियुक्त एक सभापति और चार अन्य सदस्पों से मिल कर 
बनेगा । ; 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा उन अहँताओं का, जो आयोग के 
सदस्यों के रूप में नियक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति 
का जिस के अनसार उत्त का संवरण किया जायेगा, निर्वारण | 
कर सकेगी । ; 

(३) आयोग का यह कतेंव्य होगा कि वह--- 

(क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगम 

का, जो इस अध्याय के अधीन उन में विभाजित 
हर होता है या होवे, वितरण के वारे में, तथा राज्यों 

, के बीच ऐसे आगम के तत्सम्बन्धी अंझों के वंटवारे 

के बारे में; ह ह 

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों- 
के सहायक ब्नुदान देने में पालतीय सिद्धान्तों के . 

बारे में; ह थे 


भारत का संविधान [१६१ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वदि-- 


अनु ० २८०-२८३ 

(ग) अनुच्छेद २०८ के खंड (१) के अधीन या अनुच्छेद 
३०६ के अवीन भारत सरकार और प्रथम अनु 
सूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी 
राज्य की सरकार के बीच किये गये किसी करार 
के उपबन्धों के चाछ रखने अथवा रूपभेद- करने 
के बारे में; तथा 

(घ) सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को 
सोपे हुए किसी अन्य विपय के बारे में; 

राष्ट्रपति को सिपारिश करे। 

(४) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्वारित करेगा तथा अपने 
कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद्‌ विधि द्वारा 
उसे प्रदान करे । 

२८१. राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त- 
आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिपारिश को, उस पर की गई 
कार्यवाही के व्याख्य/त्मक ज्ञापन के सहित, संसद के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखवायेगा । 

प्रकीर्ण वित्तीय उपवन्ध 

२८२ संत्र या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई 
अनुदान दे सकेगा, चाहे फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि झिस के 
वियय में यथास्थिति संसद या उस राज्य का विधान-मंडरू, विधि 
बना सकता हैं। हे 

२८२. (१) भारत की संचित निधि और भारत की 
आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में बन का डालना 
उन से धन का निकालना, ऐसी निनश्रियों में जमा किये जाने वाले धन 
से अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-घन 
की अभिरणा, उन का भारत के छोऋ-लेखों में दिया जाना तथा 
ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपर्युवत विययों से संसकत या 
सहायक अन्य सब विपयों का विनियमन संसद द्वारा निमित विधि 
से होगा तथा जब तक उस हछिये उपबन्ध इस प्रकार न किया 
जाये. तब तक राष्ट्रपति द्वारा निमित नियमों से होगा । 


वित्त-आयोग 
की सपारिशें, 


संघ या राज्य 
द्वारा अपने 
राजत्व से 
किये जाने 
वाले व्यय , 


संचित 
निधियों की 
बाक स्मिकता- 
निधियों की 
तथा छोक- 
उेखों. जमा 
धनों की 

अभि रक्षा 
दत्यादि, 


लोक-सेवकों 

: और 
व्यायाल्यों 
दारा प्राप्त 
वादियों के 
निक्षेप और 
अन्य घन की 
अभि रक्षा, 


संघ की 
सम्पत्ति की 
राज्य के करों 
से विमृक्ति, 


१६२] भारत का संविवान : 


ररौँ 
भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--- 


अनु ० २८३-२८५ . 

(२) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता- 
निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना, उन से घन 
का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये घन से अतिरिक्त राज्य 
की सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, 
उन का राज्य के लोक-लेखे में दिया जाना .तथा ऐसे लेखें से धन का 
निकाछता तथा उपर्युक्त विषयों से संसकत या सहायक अन्य सब 
विपयों का विनियमन राज्य के विवान्र-मंडलू द्वारा निरमित विधि 
से होगा तथा जब तक उस लिये उपवन्ध उस प्रकार नहीं किया 
जाये तब तक राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा निर्मित 
नियमों से होगा । 

२८४. यथास्थिति भारत के लोक-लेखें में या राज्य के 
लोक-लेखे में--- 

(क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार 
द्वारा वसूल किये गये या प्राप्त राजस्व या 
लोक-धन को छोड़ कर, संघ या राज्य के 
कार्यों केट' सम्बन्ध में नौकरी में लगे हुए 
किसी पदाधिकारी- को उस की उस हँसियत 


में; अथवा 
(ख) किसी वाद, विपय, लेखे,या व्यक्तियों के नाम 
में जमा किये गये भारत के राज्य- 


क्षेत्र के अन्दर किसी न्यायारूय को 


प्राप्त या निक्षिप्त सव घन डाले जायेंगे । 

२८५ (१) जहां तक कि संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपवन्ध 
न करे वहां तक किसी राज्य द्वारा, अथवा शज्य के अन्तर्गत 
किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित सव करों से संघ की 
सम्पत्ति विमृक्त होंगी। 

(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपवन्ध 
करे तव तक खंड (१) की कोई वात किसी राज्य के 
अन्तर्गत किसी प्राधिकारी को संघ की किसी रे सम्पत्ति पर 
कोई ऐसा कर उद्गृहीत करने में वाचा नहीं डालैः जिस का 


कि 


' ला 
हु 


7) 


प्रारत का संविधान [१६३ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद--- 


अनु ० २८५-२८६ * 
दायित्व, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, ऐसी 
सम्पत्ति पर था या समझा जाता था जब तक कि वह कर 
उस राज्य में लगा रहे। ह 
२८६, (१) राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के क्रम और 
विक्रम पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रव-- 

(क) राज्य के बाहर, अथवा 
(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा 
उस के बाहर निर्यात के दौरान में, 
होता है वहां कोई करारोपण, न करेगी और न करना 
प्राधिकृत करेगी । 
व्यास्या --उपखंड (१) के प्रयोजनों के लिये कोई 
क्रम या विक्रम उस राज्य में हुआ समझा जायेगा जिस 
में ऐसे क्रय या विक्रय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में 
उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया 
गया है चाहे फिर वस्तु-विक्रय सम्बन्धी साधारण विधि के 
अधीन उन वस्तुओं का स्वत्त्व हस्तान्तरण ऐसे क्रय या विक्रय 
के कारण किसी दूसरे राज्य में क्यों न हो चुका हो। 
(२) जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपवन्धित करे उस 
के »तरिक्‍त राज्य की कोई विधि किन्‍्हीं वस्तुओं के क्रय 
या विक्रय पर वहां कोई करारोपण न करेगी और न करना 
प्राधिकृत करेगी जहां ऐसा क्रय-विक्रम अन्‍्तर्राज्यिक व्यापार 
या वाणिज्य के दौरान में होता है: 


परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं 


के क्रम या विक्रम पर कोई कर, जो किसी राज्य की 


सरकार द्वारा इस संविधान के प्रान्म्म से ठीक पहिले विधि- 
वत्‌ उद्गमृहीत किया जा रहा (था, इस वात के होते 
हुए भी कि ऐसे कर का आरोपण इस खंड के उपबन्धों के 
: प्रतिकूल है, १९५१ के मार्च के ३१वें दिन तक उद्गृहीत 
[ किया जाता रहेंगा। ः 


वस्तुओं के 
क्रय या विक्रय 
पर करारोप 
के बारे में 
निर्वेन्धन 


फ्स्स 


विद्युत पर 


करों से. 
विमुक्ति, 


१६४] भारंत का संविधान 


भाग १ २ वित्त, सम्पंत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
नअनु०“२८६-२८७ 


(३) किसी राज्य के विधान-मंडल-द्वारा. निमित कोई विधि, 
ऐसी वस्तुओं के, जो संसद्‌ द्वारा समृदाय के जीवन के लिये 
आवश्यक घोषित की गई हैँ, क्रय या विक्रय पर करारोपण 
करता या करना प्राधिक्तत करती है, तव तक प्रभावी न 
होगी जब तक .कि राष्ट्रपति के, विचार: के लिये रक्षित 
किये जाने पर उसे उसकी अनुमति प्राप्त न हो गई हो । 


२८७- जहां तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपवन्ध 


.करे उस को छोड़ कर (सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा 


उत्पादित) विद्युत के उपभोग या कय पर, जो-- 


(क) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त है अबबा 
भारत सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के 
लिये उस सरकार को वेची गई है; अथवा 


(ख) किसी रेलवे के निर्माण, वनाये रखने या चलाने 
में भारत सरकार या रेलवे समवाय द्वारा जो उस 
रेलवे को चलाती है उपभुकत है, अथवा किसी 
रेल के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग 
के लिये उस सरकार अथवा किसी ऐसे रेलवे 
समवाय को वेची गई हैं; 


राज्य की कोई विधि कर नद्टीं आरोपित करेगी और न कर थारो- - 
पित करना प्राधिकृत करेगी; तथा विद्युत के ऋ्र पर कर-आरोपण 
करने, या कर आरोपित करना प्राधिकृत करने, वालो कोई ऐसी 
विधि यह सनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उत्त सरकार द्वारा 
उपभोग किये जाने के लिये, अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय 
'को, जैसा कि उपर्युक्त है, किसी रेलवे के निर्माण, वनाये रखने 
या चलाने में उपभोग के लिये, वेची गई विद्युत का मूल्य उस 
मल्य से, जो कि विद्यत की प्रचर-मात्रा के अन्य उपनो चताओं 
से लिया जाता है, इतना कम होगा, जितनी कि कर: को जाझिह। 





दी +४ 


भॉरत का संविधान (१६५ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 


अन ० २८८-२८५९ 


२८८. (१) जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा: 


उपबन्ध करे, उस को छोड़ कर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
किसी राज्य में की कोई प्रवत्त विधि, किसी पानी या 
विद्यत के वारे में जो अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के 
पविनियमन या विकास के लिय्रे किसी वर्तमान विधि से, अथवा 
द द्वारा धनाई गई किसी विधि से, स्थापित किसी प्राधिकारी 
द्वारा प्‌ जमा की गई, पैदा की गई, उपभक्‍त, वितरित या वेची गई 
हू, कोई कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित 
ग्राधिकृत करेगी । 


करना 


व्याख्या.--इस अनुच्छेद में “राज्य में की कोई प्रवुत्त विधि” 
के अन्तर्गत राज्य की ऐसी- विधि भी होगी, जो इस संविधान 
के प्रारम्भ से पूर्व पारित या निर्मित हो तथा पहिले ही निरसित 
न कर दी गई हो चाहे फिर वह था उस के कोई भाग तब 
पूर्णतः, अथवा किल्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हों । 

(२) राज्य का विधान-मंइल विधि द्वारा खंड (१) में 
वर्णित कोई कर आरोपित, या आरोधित करना प्राधिद्वत, कर 
सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तव तक कोई प्रभाव न 
होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित 
रखे जाने के पदचात्‌ उस की अनुमति न मिल गई हो, तथा 
वदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रासंगिक 
बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाये 
जाने वाले नियमों या आदेशों के द्वारा, नियत करने का 
उपबन्ध करती है, तो विधि ऐसे किसी नियम यथा आदेश के 
बनाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सम्मत्ति लिये जाने का उपवन्ध 
करेंगी । 


६५ 

हित 
० ० बा 5 
7 


स संघ का राज्य की 
जाने वाले किसी प्रकार 


/ अथवा उस से सम्बन्धित 


पानी या 
विद्युत के 
विषय में 
राज्य द्वारा 
लिये जाने 
वाले करों से 
कुछ अवस्था- 
ञों में 

विमुक्ति. 

संघ के 
कराधान से 
राज्यों की 
सम्पत्ति और 
बाय की 


विमुक्ति. 


१६६] . भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
उनाः०ए २८९-२९० 


किन्‍्हीं क्रियाओं केवारे में, अथवा उन के प्र्येजनों! के लि 
उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई, किसी सम्पत्ति 
के बारे में, अथवा उन से प्रोद्भूत'या उत्पन्न किसी आय 
के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक, यदि कोई 
हो, जिसे कि संसद्‌ विधि द्वारा उपवन्धित करे, आरोपित 
करने या आरोपित करना प्राधिकृत करने में रुकावट नहीं होगी । 


(३) खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या 
कारवार अथवा व्यापार या कारदार के किसी ऐसे प्रकार 
को लागू न होगी जिसे कि संसद्‌ विधि द्वारा घोषित करे 

- कि वह सरकार के मामूली क्ृत्यों से प्रासंगिक हें। 
कृतिपय व्ययों २९० जहां इस संविधान के उपबन्धों के अधीन किसी 
कया वेतनों.. न्यायालय या आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस 
के विषय में संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत में सम्राट्‌ के अधीन, » 
समायोजन. अथवा ऐसे प्रारम्भ के परचात्‌ संघ के या किसी राज्य के 
| कार्यों के सम्बन्ध में, सेवा की हैं उस को या उस के बारे 
में देय निवृत्ति-वेतव भारत की संचित निधि अथवा राज्यों की 
संचित निधि पर भारित हें, वहां यदि-- 

 (क) भारत की संचित निधि पर भारित होने की 

अवस्था में वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य 
की किन्हीं पृथक्‌ आवश्यकताओं में से किसी 
की पूति करता हो अथवा उस व्यवित नें 
राज्य के कार्यो के; सम्बन्ध मे पूणत 
अंशत: सेवा की हो; अथवा 


(ख)_ राज्य की संचित निधि पर भारित होने की 
अवस्था में न्‍्यायाह्य या आयोग संघ -की 
या अन्य राज्य की पृथक आवश्यकताओं में 
से किसी की पूर्ति करता हो अथवा उस 
व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यों 
के सम्बन्ध में पूर्णठ: या अंशतः सेवा की हो, 


मारत का संविधान [१६७ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
अनु ० २९०-२९२ 
हो, तो उस राज्य की संचित निधि पर अथवा यथास्बिति 
भारत की संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि 
पर, व्यय विषयक या निवृत्ति-वेतन विपयक उतना अंशदान भारित 
होगा और उस निधि से दिया जायेगा जितना कि करार हो, 
अथवा करार के अभाव में उतना अंशदान जितना कि 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मब्यस्थ निर्धारित करे। 

२९१ (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां पछाऊकों छो 
किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई किसी प्रसंविदा विजी यैली 
या करार के अधीन ऐसे राज्य के शासक को निजी थैली * राशि, 
के रूप में किन्‍्हीं राशियों की कर मुक्त देनगी भारत 
डोमीतियत की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आवद्वासित की 
गई है वहां--- 

(क) बसी राशियां भारत की संचित निधि पर 
भारित होंगी तथा उस में से दी जायेंगी; तथा 

(ख) किसी शासक को दी गई वेसी राशियां, सभी 
आय पर करों से विम॒कत होंगी । 


० 


(२) उपर्युक्त जेसे किसी देशी राज्य के राज्य-क्षेत्र 
जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित 
किसी राज्य में समाविप्ट हैं वहां खंड (१) के अधीन भारत 
सरकार द्वारा दी जाने वाली देनगियों के विपय में ऐसा 
अंशदान, यदि कोई हो, उस राज्य की घंचित निधि पर : 
भारित होगा और उस से दिया जायेगा और ऐसी काछावधि 
के लिये जंसी कि अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अथीन 

उस वारे में किये गये किसी करार; [के अधीन' रह! कर 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे । 


अध्याय २.--उघार लेना 


२९२ भारत की संचितट:निधि की प्रतिभूति पर ऐसी. भारत 
सीमाओं के भीतर, यदि . कोई;हों, जिन्हें संसद्‌ समय समय | पेथ्कार हारा 
[धर विधि द्वारा निबत,क़रे, उधार लेने तक तथा ऐसी उदार छेगा. 


१६८] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति ,-संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
2 7 8 


सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों जिन्हें इस प्रकार निबत 
किया जायें, प्रत्वाभूति देते तक, संघ की कार्ययालिका शक्ति 
विस्तृत हैं । 


राज्यों द्वारा २९३, (१) इस अनुच्छेद के उपवन्धों के अधीन रहते 

उघार लेना, हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उस राज्य की संचित निधि की 
प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें 
ऐसे राज्य का विवान-मंडल समय समय पर विधि द्वारा 
तियत करे, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक तथा] 
ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया 
जाये, प्रत्याभूति देने: तक विस्तृत है । 


(२) भारत सरकार ऐसी झर्तों के साथ, जैसी कि संसद 
द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन रखी जायें, ” 
किसी राज्य को उधार दे सकेगी, अथवा जहां तक इस संविधान 
के अनुच्छेद २९२ के अनुसार नियत किन्‍्हीं सीमाओं का उल्लंघन 
न होता हो वहां तक ऐसे किसी राज्य के द्वारा लिये गये 
उधारों के वारे में प्रत्याधूति दे सकेगी तथा, जो राशियां ऐसे 
उधार देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, वे भारत की संचित 
निधि पर भारित होंगी । 


(३) यदि किसी ऐसे उधार का, जिसे भारत सरकार ने 
या उस की पूर्वाधिकारी सरकार ने उस राज्य को दिया था 
अथवा जिस के विपय में भारत सरकार ने अथवा उस की पूर्वाधिकारी 
सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग देना थेप है तो वह ७ 
राज्य भारत सरकार की सम्मति के विना कोई उधार न ले 
सकेगा । 

(४) खंड (३) के अनुसार सम्मति उन झर्तों के अबीन, 
यदि कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार आरोपित 

. करना उचित समझे ' 


भारत का संविधान [१६९ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, से विदाएँ और व्यवहा र-वाद-- 
अन्‌ ० २९४ 


अध्याय ३, --मम्पत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व 
आभार ओर व्यवहास्वाद : 


२९४. इस संविधान के;प्रारम्म से ले कर--- कतिपय 
३, ६ अवंस्याओं में 

(क) जो सम्पत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन (स्पत्ति 
की सरकार के प्रग्रोजनों के लिये सम्राट में क्ञस्तियों, 
ऐसे प्रारम्भ से ठीके पहिले निहित थीं तथा अधिकारों, 
जो सम्पत्ति औरहुआस्तियां प्रत्येक राज्यपाल- दाबित्वों 
प्रान्‍्न की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट बौर मामाएं 
में ऐसे प्रारम्म से ठीक पहिले निहित थीं, ४ उचेस- 
वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले का 
पाकिस्तान की डोमीनियत के अथवा पश्चिमी 
बंगाल, पूर्वी वंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी 
पंजाब के प्रान्तों के सृजन के कारण किये 
गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के 
अधीन रह कर क्रमशः संघ और तत्स्थानी राज्य 
में निहित होंगी ; तथा 


बन 


(ख) जो अधिकार, दाय्रित और आभार भारत 
डोमीनियन की सरकार के तथा प्रत्येक राज्यपाल- 
प्रात्त की सरकार के थे, चाहे फिर वे किसी 
सविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब्र 
इस , संविधान के प्रारम्भ से पहिले पाकिस्तान 
की डोमीनिबन के अयवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी 
वंगाल, पश्चिमी - पंजाव और पूर्वी पंजाब के 
प्रान्‍्तों के सूजन के कारण किये गये या छिय्रे 
जाने वाले किसी समायोजन के अबीन रह कर 
क्र्मणः भारत चरदार तथा प्रत्यक्ष तत्स्थानी 

राज्य को सरकार के अधिवार, दायित्व और 


बामार हृरगे । 


छः भारत का संविवान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और व्यवहार-वाद--- 


“ शनुकतररप्‌ 
* अभ्य जक्स्था- - २९५. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से के कर- 
8०९०४ (क) जो सम्पत्तियां और आस्तियां प्रधम अनसची के 
। हे फ हि >> ०९5 
अधिकार भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी 
दापिशों घोर किसी देशी राज्य में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले 
ऑभार्स को निहित थीं वे सव, ऐसे करार के जधीन रह कर 
उत्तराधि- जैसा कि उस वारे में भारत सरकार उस राज्य 


कार. रा * की सरकार से करे, संघ में निहित हींगी यदि 
जिन प्रयोजनों के लिये ऐसी सम्पत्तियां औद 
आस्तियां ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले संघृत थीं, 
वे तत्पसचात्‌ संघ-सूची में प्रगणित विपयों में 

से किसी से सम्बद्ध संघ के प्रयोजन हों, तथा 
(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार प्रथम 
अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के 
तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थें 
चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा 
उद्भूत हुए हों, वें सव ऐसे करार क अबीन 
रह कर जेंसा कि उस वारे में भारत सरकार 
उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के 
अधिकार, दायित्व और आभार होंगे यदि जिन 
प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रारम्भ स ढीक पहिले 
ऐसे अधिकार अर्जित किये गये थे अथवा 
दायित्व या आभार लिये गये थे, वे संब-सूची 
: में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध भारत 

ह सरकार के प्रयोजन हों । 

(२) उपरोक्त के अधीन रह कर, प्रथम अनुसूची के 
(ख ) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सब 
सम्पत्ति और आस्तियों, तथा सविद्य से या अन्यवा उदनूत सब 


अधिकारों, दायित्वों और आमारों के बारे में, जो खंड (१) में 
निर्दिष्ट से भिन्न हैं, तत्स्थानी देशी राज्य की इस संविवान के: 
प्रारम्भ से. छे कर उत्तराधिक राधिकारिणी होगी 


हब 


7 $ हर 


भारत का संविधान [१७१ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 


अनु ० २९६-२९८ 

२९६. एतत्श्चात्‌ उपवन्वित के अबीन रह कर यदि यह 
संविवान प्रवर्तन में न आया दोता तो जो कोई सम्पत्ति भारत 
राज्य-शेत्र में राजगामों या व्ययगत होते से, या अधिकारथुक्त 
स्वामी के अभाव में स्वामिदीनत्व-रिक्र के रूप में यवास्थिति 
सम्राट को अथवा देशो राज्य के गासक को प्रोइभूत हुई होती, वह 
सम्पत्ति बदि राज्य में स्थित हो तो ऐसे राज्य में और किसी 
अन्य अवस्था में संघ में निहित होगी 


परन्तु कोई सम्पत्ति, जो उस तारीख को, जब कि वह इस प्रकार 
सम्राट को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोदभत हुई होती भारत 
सरकार के अयवा किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण 
में थी, तब यदि उस का जिन प्रयोजनों के लिये उस समय उपयोग 
या धारण था, वें प्रशोजन संब के थे तो वह संब में और यदि थे 
प्रयोजन किसी राज्य के थे तो वह उम्त राज्य में निद्चित होगी । 


० 


व्याख्या---इस अनुच्छेद में “शासक” ओर “देशी राज्य” पदों 
का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद ३६३ में हैं। 
२९७. भारत के जलू-प्रांगण *में, समुद्र के नीचे की सब , 
भूमियां, खनिज तथा अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी 
तथा संघ के प्रयोजनों के लिये धारण की जायेंगी । 


ट् 29 


८, (१) संघ की, और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका 
डदवित, समुचित विधान-मंडलू टकी , किसी विधि के अधीन रहते 
हुए, यवास्थिति संघ के अथवा ऐसे राज्य क़े प्रयोजनों के 
लिये धारण को हुई किसी सम्पत्ति के अन॒दान, विक्रय, व्ययन 
या बंधक तक विस्तृत होगी, तथा क्रमझ: उन प्रयोजनों के 
लिये सम्पत्ति के क्रय या अर्जन तक, तथा संविदाकरण तक, 
विस्तृत होगी । 


(२) संब के, अयबवा राज़्य के प्रयोजनों के छिये अजित सब 
सम्पत्ति, यवास्विति, संघ में या ऐसे किसी राज्य में निहित होगी। 


राजगामी, 
व्यपगगत या 
स्वामिहीवरव 
होने से 
प्रोदभत 
सम्पत्ति . 


जरू-प्रांगण में 
स्थित मू ल्य- 
वान चीजे सं प 
में निहित 
होंगी. 
सम्पत्ति के 
अर्जन की 
शविति, 


श्छर] हे भारत का. संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
अनु ०; २९९८३०.० 
संविदाएं. २९९, (१) संघ की, अयवा राज्य की कर्जपालिका 
इंक्ति के प्रयोग में की. गई सव. संविदाएं, यथास्यिति, राष्ट्र- 
पति द्वारा अथवा उस राज्य के राज्यपाल था राजप्रमस॒ द्वारा 
की गई कही जायेंगी तया- वे- सब संविदाएं और ई सम्पत्ति- 
सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र, जो उस शक्तिति के पालन में किये जायें 
राष्ट्रपति- या राज्यपाल या राजप्रमख की ओर से उसके द्वारा 
निदेशित या प्राचिकृत व्यक्तियों द्वारा और रीति के अनसार 
लिखे जायेंगे । 3: 
(२) न तो राष्ट्रपति और न किसी राज्य का राज्यपारू 
या राजप्रमख इस संविधान के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत 
सरकार विपयक इस से पूर्व प्रवत्तित किसी अधिनियमिति के 
प्रयोजनों के हेतु, की गई अथवा लिखी गई किसी संविदा 
या हस्तान्तरण-पत्र के बारे में वैयवितक रूप से उत्तरदायी होगा, 
और न. वंसा- कोई व्यक्तित ही इस के वारे में वयब्तिक रूप 
से उत्तरदात्री होगा जिस ने उन में से किश्नी की ओर से 
ऐसी संविदा या हस्तान्तरण-पत्र किया या लिखा हो | 


०... व्यवहारूवाद ३००. (१) भारत संघ के नाम से, भारत सरकार व्यवहार- 
. झौर कार्ववा- वाद छा सकेगी अबवा उस के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा 
हियां. सकेगा तथा किसी राज्य के नाम से, उस राज्य की सरकार 
व्यवहार-वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहार-वाद छाया 


जा सकेगा, तथा इस संविधान से दी हुईं शवितयों के आधार 
पर, संसद द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, जो 
अधिनियम वनाया जाये, उस के उपवन्धों के अबीन रहते हुए 
वे अपने अपने कार्यों के वारे में उसीं प्रकार व्यवहार-वाद 
ला सकेंगे, अववा उन के विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार-वाद 
छाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत डोमीमियन और तत्स्थानी 
प्रान्‍्तल अबवा तत्स्वानी देशी राज्य-व्यवहार-वाद छा सकते 
अयवा: उन के विरुद्ध व्यवहार-वाद छाया जा सकता, यदि 
इस विधान: को अधिनियम का रूप-न-दिया- गया होता । 


भारत का संविधान [१७३ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
कनु ३२००० 


(२) यदि इस संविश्वान के प्रारम्भ पर-... 

(क) कोई | ऐसी विधि-कार्यवाहियां रम्बित हैं जिस 
में भारत डोमीनियद| एक पक्ष है, तो उन 
कार्यवाहियों में उक्त डोमीनियन के स्थान में 
भारत संघ समझा जायेगा, तथा 


(ख) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां छम्बित हैं जिन 
में कोई प्रान्त या कोई देशी राज्य एक पक्ष 
तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त या देशी 
राज्य के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझ। । 
जायेगा । 


व्यापार, 
५ वाणिज्य और 
समागम की 
स्वतंचता. 


व्यापार, 
वाणिज्य और 
, समागम पर 
निर्वेन्चन 
लगाने की 
संसद्‌ की 
शक्ति, 


व्यापार और 
चाणिज्य के 
ईवषय में संघ 
और राज्यों 
की विधायिती 
शक्तियों पर 
सलिवन्धन. 


भाग १३ 


भारत के[”राज्य-ज्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और 
समागम 


३०१ इस भाग के अन्य उपवन्धों 
भारत राज्यज्क्षेत्र में सवेत्र व्यापार, 
अवाब होगा । 


के अधीन रहते हुए 
वाणिज्य और समागम 


३०२ संसद्‌ विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य 
के वीच अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के भीतर 
व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निवेन्चन 
आरोपित कर सकेगी जैसे कि लोकं-हित में अपेक्षित हों । 


किसी 


३०३ (१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुए 
भी सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार 
और वाणिज्य सम्बन्धी किसी प्रविष्टि के आवार पर न तो 

संसद को, और न राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी 
विधि बनाने की शवित होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य 
से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती हैं अबवा 
एक राज्य और दूसरे राज्य के वीच में कोई विभेद करती या 


हु 


किया जाना प्राधिकृत करती हैं 


(२) खंड (१) में की कोई बात संसद्‌ को ऐसी कोई 
विधि बनाने से न रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती 
या दिया जाना प्राधिकृत करती अथवा कोई ऐसा 
विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती हैं, 
यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत 
राज्य-्छ्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दु्लंभता से उत्तन्न 
किसी स्थिति -से निवटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना 
आवश्यक हैं । 


« भारत का संविधाव [९७५ 


भाग १४--भारत के राज्य-्क्षेत्र के भीतरव्यापाद, 
वाणिज्य और समागम--अनु ० ३०४-३०६ 
३०४. अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात 
' के होते हुए भी राज्य का विधान-मंडलर विधि दह्वारा-- 
(क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर 
कोई ऐसा कर आरोपित कर सकेगा जो 
कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित 
वंसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु 
इस प्रकार कि उस से इस तरह आयात 
की गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या 
उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न 
हो; तथा 
(ख)' उस राज्य के साथ या भीत्तर व्यापार, वाणिज्य 
और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुकत 
निर्वेन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे कि 
लोक-दित्त में, अपेक्षित हों : 
परन्तु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक 
या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के वित्ता राज्य के 
विधान-मंडल में पुर:स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा । 


३०५ अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी 
वर्तमान विधि के उपवन्धों पर, जिस मात्रा तक राष्ट्रपति 
कादेश द्वारा अन्यथा उपबन्चित करें, उस के अतिरिक्त, कोई 
प्रभाव न डालेगो । 


के | है 
> 


के होते हुए भी 
०“ कर 


राज्यों के 
पारस्परिक 
ध्यापार, 
घाणिज्य और 
समागम पर 
निर्वन्धन- 


यर्तमान 
विधियों पर 
अनुच्छेद 
३०१ और 


३०४ का 


अमाव, 


मल भाग (तप 
में उम्लिगितत 
फतिपय 
राज्यों की 


व्यापार और 


वाणिज्य पर . 


निर्वन्धनों के 
आरोपण की 
- शक्ति. 


अनुच्छेद ३०१ 
से ३०४ तक के 
प्रयोजनों को 
कार्यान्वित 
करने क लिये 
धिकारी 
की नियुक्ति. 


१७६] भारत का संविधान 


भाग १३--भारत के राज्य-्क्षेत्र के भीतर व्यापार, 
' वाणिज्य और समागम--अनु ० ३०६-३०७ 

को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या शुल्क उद्गृहीत 
करता था, ऐसे कर या शुल्क को, यदि भारत सरकार और 
उस राज्य की सरकार में उस लिये करार हो जाये तो, 
ऐसे करार के निंवन्धनों के अपीन रहते हुए तथा इस संविधान 
के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, 
जैसी कि करार में .उल्लिखित हो, उद्गृहीत और संगृहीत 
करता रहेगा: 


परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पच्चात्‌ . 


किसी समय भी यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद २८० के अधीन 
गठित वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पहचान 
ऐसे किसी करार का अन्त या रूपभेंद करना आवश्यक समझे 
तो वह ऐसा कर सकेगा । 

३०७ संसद विधि द्वारा ऐसे (प्राधिकारी की नियुक्ति 
कर सकेगी जैसा कि वह अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ और 
3०७ के प्रयोजनों 'को कार्यान्वित करने के लिये समुचित 
समझे. तथा इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी दक्तियां 
और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जेसे कि वह आवश्यक समझे | 


भोग १४ 
संघ भीर राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय १-- सेवाएं 


३०८. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित 
न हो, “राज्य” पद से प्रथम अनुसूची के भाग (क)या 
भाग (ख) में उल्लिखित राज्य अभिप्रेत है । 


३०९, इस संविधान के उपवन्धों के अवीन रहते हुए 
समुचित विवान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य 
के कार्यो से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का, 
तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा, की छातों का, विनियमन कर 
सकेंगे : 


परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अबीन समुचित विधान- 
मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपवन्ध 
नहीं बनाये जाते तव तक ययास्विति संघ के कार्यों से सम्बद्ध 
सेवाओं और पदों के वारे में राष्ट्रपत्ति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, 
जिसे बह निरदेशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध 
सेवाओं और पदों के वारे में राज्य के राज्यपाल था राजप्रमुख 
को, अथवा ऐसे व्यक्तित को, जिसे वह निदेशित करें, ऐसी 
सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुकत व्यव्ितयों की 
सेवा की शार्तों का विनियवमत करने वाले नियमों के 
बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों 
के अग्रीव रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभार्व 
होंगे । 

३१०, (१) इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित 


ग व हिट सो गन सबब स्मेक ्जज्ड पित हमय 5०22 4 
जवस्था का छाड़ कर प्रत्यक् व्यकवित, जा सचप्र को प्रतिस्ता 


सेवा या असनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का 
हा ञः चर दर औ 

सदस्य हूं, अवबबा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित फिसो 
किक हा] है. किक 

पद को अयवा किसो असेनिवा पद को धारण करता ह 


पा 


निरवंचन, 


संघया राज्य 
की सेवा करने 
चाले व्यक्तियों 
की भर्ती 

तथा सेवा की 
शर्त, 


संघ या राज्यों 
की सेंदा करने 
वाले व्यक्तियों 
की पदावर्धि, 


१७८ भारत का संविधान 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
अनु० ३१०-३११ 


राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यच्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक - 
व्यक्ति, जो राज्य की असैनिक सेवा. का: सदस्य है बथवा 
राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता हैं, 
यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त 
पद धारण करता है । 


(२) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन ' 
असेनिक पद को धारण करने वालछा कोई व्यक्ति यथास्थिति 
राष्ट्रपति अथवा राज्य के, राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद 
पर्यन्त॒ पद घारण -करता हैं कोई संविदा, जिस के अधघीनः 
कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा-सेवा :था अखिल भारतीय सेवा 
अथवा संघ या राज्य की असेनिक सेवा का सदस्य नहीं हैं, 
ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के 
अघीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथा- 7] 
स्थित्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजग्रमुख विद्येष अहहताओं 
वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के छिये यह: 
आवश्यक समझता है तो, यदि करार की हुई कालावधि की 
समाप्ति से पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता 
हैं अथवा उस के द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्वद्ध 
कारणों के लिये उस से पद रिदत करने की अपेक्षा की जाती हैं 
तो, उसे प्रतिकर दिया जायेंगा । 

संघ या राज्य ३११. (१) जो व्यबित संघ की असेनिक सेदा का या अखिल 
के अधीन बसे-. भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य हैं, 
निक है सित। अथवा संघ के या राज्य: के अधीन कसनिक पद्र को धारण 


से नोकरी में... करता है, वह अपनी नियुदित करने दाले प्रद्ििकारी से नि्ंले 

लगे हुए किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं दिया जावेगा अबवा पद 

का की . से: हटाया नहीं जायेगा। 

पदच्युति,पदर्स + है दम शशन कक 
| >+। उपये प्रकार का कांड स्याः|यण तब लक पदचौषचदचध 

हटाया जाना (८२) उपयुक्त प्रकार का लक के 

या पंक्तिच्यतः। .नेहीं किया जायेगा, बधवा एदने नहीं हृदय कागा. अबवा 


ं नहीं किया जायेगा, ज्ठ तवा कि उन के बारे में 
किया जाना. पृंवितच्युत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उन के चार मं 


भारत का संविधान [१७९ 
भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
ेृ अनु० ३११-३१२ 
अस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने 
का यृक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो: 
परन्तु यह खंड वहां लागू न होगा-- 

(क) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर 
पदच्युत किया गया या हटाया गया था पंक्ति- 
च्युत किया गया है जिस के लिये दंड-दोपारोप 
पर वह सिद्ध-दोप हुआ हैं; 

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से 
हटाने या पंक्तिज्युत करने की शक्ति रखने 
वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता 
हैं कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी 

. द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्‍क्तियुकत 
रूप में व्यवहार्य नहीं हैँ कि उस व्यक्ति को 
कारण दिखाने का अवसर दिया जाये; अथवा 

(ग) जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या 
राजप्रमुख का समाधान हो जाता हूँ कि राज्य 
की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं हे कि उस 
व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये । 

(३) यदि कोई प्रश्न पैदा होता हैं कि क्‍या खंड (२) 
के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर देना 
युक्तियुक्त रूप में व्यवहारय है या नहीं तो ऐसे,व्यक्ति को 
यवास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत 
फरने की दाक्ति वाले प्राधिकारी का उस फर विनिश्चय 
अन्तिम होगा।.... 


री 


5। 
री 


३१२. (१) भाग ११ में किसी वात के होते हुए भी 
यदि राज्य-परियद्‌ ने उपस्वित जौर मत्र देने वाले सदस्यों 
की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समथित संकल्य द्वारा 
घोषित कर दिया है कि राष्ट्र-हित में ऐसा करना आवश्यक 


या इप्टकर है तो संसद विधि द्वारा संघ ओर राज्यों के 


अन्त्व॑र्ती 
उपचन्‍न्ध, 


कृतिपय 
सेवाशों के 
वर्तमान 
पदाधिकारियों 
के संरक्षण 

के लिये * 
उपवन्ध 


है है भारत का संविधान 


भाग १४--संघ और राज्यों के अर्धःत सेवाएं-- 


अनु ०, ३१२-३१४. 


लिये सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं 
सृजन के लिये उपवन्ध कर सकेगी. तथा इस अध्याय 
अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐदस्ो सेवा के 
लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की जतों 
का, विनियमन कर सकेगी । 


हि 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत प्रशासन सेवा 


| ४ ४४ 


और भारत आरक्षी सेवा नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के 
अधीन संस॒द्‌ द्वारा सुजित सेवाएं समझी जायेंगी । 


३१३, जब तक इस संवधिन के अधीन इस लिये अन्य 
उपवन्ध नहीं किया जाता तब तक इस संविधान के 
प्रारम्भ. से ठीक. पहिले सव प्रवृत्त विधियां, जो किसी ऐसी 
लोक-सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इंस संविधान के 
प्रारम्भ: के पश्चात्‌. अखिल भारतीय सेवा. के अथवा संघ 
या. राज्य के अधीन. सेवा. या. पद के रूप में बने रंहते 
हैं, लागू हों, वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां तक कि वे 
इस संविधान के उपवन्धों से संगत हों। + 

३१४. इस- संविधान- द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित 
अवस्था को छोड़ कंर प्रत्येक व्यक्ति को, जो सेक्रेटरी आफस्टेट 
या सेक्रेटटी आफ स्टेंट इन कौंसिल द्वारा भारत में सम्राट 
की किप्ती असैनिक सेवा में नियुक्त होने के पछच्चातू इस 
संविधान के प्रारम्भ पर और पच्चात्‌ भारत की या किसी राज्य 


बन 


की सरकार के अधीन सेवा में वना रहता है, भारत 


सरकार्‌- या राज्य की सरकार से, जिस की सेवा वह.समय 


- समय पर करता रहता है, पारिश्रमिक, छुट्टी और निवृत्ति- 


वेतन के वारे में उन्ही सेवा-शर्तों का, तथा अनुश्यासनीय 
विपयों के वारे में उन्हीं अधिकारों का बथवा उन के तुल्य 
ऐसे अधिकारों का, जैसे कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव 
हों, हक्‍क होगा जिन का कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ 
से ठीक. पहिले हक्‍क था। | 


हे 


भारत का संविधान, (१८६ 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
लअनु.०- ३१.५. 


अध्याय २--लोकसेवा-आयोग 


३१५, (१) इस अनुच्छेद के उपवन्धों के अधीन रहते 
हुए संघ के लिये एक लोकसेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के 
लिये एक लोकसेवा-आयोग होगा । 


(२) दो था अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि 
राज्यों के उस समूह के लिये एक ही लोकसेवा-आयोग 
होगा तथा, यदि उस उद्देश्य का संकल्प उन राज्यों में से 
प्रत्येक के विधान-मंडल के सदन द्वारा अथवा जहां दो सदन हें 
वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो, 
संसद्‌ उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विधि 
द्वारा संयुवतत लोकसेवा-आयोग (जो इस अध्याय में “संयुवत 
आयोग” के नाम से निर्दिप्ट हैं) की नियुक्ति का उपवन्ध 
कर सकेगी । 


(३) उपरोक्त विधि में ऐसे प्रासंगिक तथा आनृपंगिक 
उपवन्ध भी अन्तविप्ट हो सकेंगे जैसे कि उस विधि के 
प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये आवश्यक या वांछनीय हों । 


(४) यदि किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, संघ 
के लोकसेवा-आयोग से ऐसा करने की प्रार्थना करे तो, 
राष्ट्रपति के अनुमोदन से, वह उस राज्य की सव या किन्‍्हीं 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्य करना स्वीकार कर 
सकेगा । 


(५) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इस संविधान 
में संघ के लोकसेवा-आयोग अथवा किसी राज्य के छोकसेवा- 
आयोग के निर्देशों को ऐसे आयोग के प्रति निर्देश समझा 
जायेगा जो प्रद्तास्यद किसी विशद्येप विषय के बारे म 
यवास्थिति संघ की अबवा राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति 


करता हो 


संध और. 
राज्यों के 
लिये लोक- 
सेवा-आयोग, 


६८२] भारत का संविधान 


गर-१४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
ल्‍ अनु ० ३१६ 

दस्थों की ३१६. (१) लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों 
नियुक्ति तथा / कौ नियुक्ति, यदि वह सव-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, 
पदावधि, राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो,- राज्य के 

राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की जायेगी : ह 
परन्तु प्रत्येक छोकसेवा-आयोग के सदस्यों में से यथाशक्‍्य 
( निकटतम बाधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्तियों 
की. तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के 
अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं, तथा 
उक्त दस वर्ष की काछावधि की संगणना में ऐसी कालावधि भी 
सम्मिलित होगी, जिस में इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी 
व्यक्ति ने भारत के सम्राद के अधीन या देशी राज्य के अधीन 

पद धारण किया है। 

(२) लोकसेवा-आयोग का सदस्य, अपने. पदन-ग्रहण की 
तारीख से छ वर्ष की अवधि तक, अथवा यदि वह संघ-आयोग 
है तो, पंसठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, तथा यदि वह 
“राज्य-आयोग या संयकत आयोग है तो, साठ वर्ष की आयु को 
प्राप्त होने तक, जो भी इन में से पहिले हो, अपना पद धारण 
करेगा 

पर॒न्तु-- ६ 

(क) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघ- 
आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति को, 
तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के 
राज्यपाल या राजप्रमुख को, सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा; 

(ख) छोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य अपने पद से 
अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) था खंड 
(३) में उपबन्बित रीति से हृठाया जा सकेगा । 

(३) कोई- व्यक्ति; जो. लोकसेवा-आयोग .के सदस्य के 

रूप में पद ,घारण करता हू, अपनी पदावधि की समाप्ति 


'पर उस पद पर पुननियुक्ति के लिये अपात्र होगा । 


भारत का संविधान [१८३ 
भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
अनु ० ३१७ 

३१७, (१) खंड (३) के उपवन्धों के अघीन रहते हुए छोक- 
सेंवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य अपने पद से, 
केवल राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर दिये गये उस 
मादेश पर हो हटाया जायेगा, जो कि उच्चतमन्यायालय से 
राष्ट्रपति द्वारा' पृष्छा किये जाने पर उस न्यायाल्‍हूय द्वारा 
अनुच्छेद १४५ के अधीन उस लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार 
की गई जांच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गये इस प्रतिवेदन 
के पश्चात, कि यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, 
ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाये, दिया गया है । 


(२) आयोग के सभापति या अन्य किसी सदस्य को, जिस के 
सम्बन्ध में खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायाल्य से पृच्छा की 
गई हूँ, राष्ट्रपति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग हैं, 
तथा राज्यपाल या राजप्रमुख, यदि वह राज्य-आयोग हे, उस को 
पद से तब तक के लिये निलग्वित कर सकेगा जब तक कि ऐसी 
पृच्छा की गई वात पर उच्चतमन्यायारूय के प्रतिवेदन_के मिलते 
पर राष्ट्रपति अपना आदेश न दे । 


(३) खंड (१) में किसी वात के होते हुए भी 'यदि बधा- 
स्थिति लोकसेवा-आबोग का सभापति या कोई दूसन सदस्य--- 
(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है ; अथवा 
(ख) अपनी पद्मावधि में अपने पद के कतंव्यों से बाहर 
फोई चंतनिक नौकरी करता हैं; अयवा 
(ग) दाद्ृरमति दी राय में मानसिक या झारीशिफ 
पंवनण दा बारण अपने पद पर रहे: थाने के 


छिये धयास्य 


0४० 


५४ 


तो नभापति था ऐसे झशग्य ऋआय्य की रा 


ना हु 


पतोकसेदा- 
धायोग फे 
किसी सदत्त्य 
का हटाया 
जाना या 
निरूम्दित 
फिया जादा« 


कई 


आयोग के 
- सदस्यों तथा. 


१८४] . भारत का संविधान 
भागे १४--सँघ॑ और राज्यों के अधीन सेवे।एं-- 
अनु6 ३१७-३१९ 

(४) यदि लोकँसेवा-आंयोंग का संभांपति या अन्य कोई 
संदस्य भोरत सरकार के या राज्य की संरकार के द्वारा, या ओर 
से, की गई किसी संविंदां या कंरार में, निगमित समवाय के सदस्य 
के नांते तथा उसे के अन्य सदस्यों के साथ सॉथ के सिवाय, किसी 
प्रकार से भी संपृक्‍त यो हिंत-सम्वेद्ध है या हो जाता हैं अथवा किसी 
प्रकार से उस के लांभ में अंथव तदुत्पन्न किंसी फांयदे या उपलब्धि 
में भागे लेता है, तो वह खंड (१) के प्रेयोजनों के लिये' कंदाचांर 
को अपराधी सर्मेझी जोयेगा । 

३१८ संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के वांरे में राष्ट्रपति 
तथा राज्य-आयोग के वारे में उस राज्य का राज्यपाल या राज- 


क्मचारी-वुन्द॒[ प्रमुख विनियमों द्वारा-- 


की सेवाओं 
की शर्तों के 
बारे में 
“विनियम 
बनाने की 
'शक्ति, 


“आयोग के 
 पदस्यों द्वारा 
-ऐसे सदस्य 
न रहने पर 
पदों के 
'घारण के 
सम्बन्ध 
-म॑ प्रतिण्घ 


(क) आयोग के सदस्यों की संख्या तेंथा उनें की सेवाओं 
की शर्तों का निर्धोरिंणे केरं सेकेगों ; तंथा 
(ख) आयोग के कर्मचारी-वृन्द के सदस्यों की संख्या के 
तथा उन की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उप- 
वन्ध कर सकेगा : 
परन्तु लोकसेवा-आयोग के सदस्य की सेवा की झर्तों में उत्त की 
निय्‌ क्ति के पश्चात्‌ उस को अलगभकारी परिवर्तन न किया जायेगा । 
३१९ पद पर न रहने पर-- : 
'(क) संघ-लोकसेवा-आयोग का सभापति भारत सरकार 
या किसी राज्य की सरकार के अवीन किसी भी 
और नौकरी के लिये अपात्र होगा; 


(ख) राज्य के छोकसेवा-आयोग का सभापति संघ-लोक- 
सेवा-आबोग के सभापति या अन्य सदस्य के रूप 
में अथवा किसी अन्य राज्य के लोकसेवा-आयोग 
के व्रभापति के रूप में नियुवत होने का पात्र 

ड्रागा, किन्तु भारत सरकार के या विसी राज्य 
की सरकार के अधान किसो अन्य नौकरी के 


लिये पात्र न होगा ; 





भारत का संविधान [१८५ 


भाग १४--संघ और राज्यों क॑ अधीन सेवाएं-- 
अनु ० ३१५९-३२ ० 

(ग) संघ-लोकसेवा-अयोग के सभापति से अतिरिक्त कोई 
अन्य सदस्य संण-लोकसेवा-आयोग के सभापति के 
रूप में अथवा राज्य-लोकसेव, आयोग के सभापति 
के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु धारत्त 
सरकार या किसी राज्य की सरकार वे, <धीन 

क्रिसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा ; 
(घ) किसी राज्य के छोकसेवा-आग्रोग के सभापति से 
अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग 
के सभापति या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा 
उसी, या किसी अन्य, राज्य-लोकसेवा-आयोग के 
६ सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, 
किन्तु भारत सरकार केया किसी राज्य की 
सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये 

पात्र न होगा । 

३२०. (१) संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोगों का कर्तव्य 
होगा कि क्रमण: संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में 
नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे। 

(२) यदि संब-छोकसेवा-आयोग से कोई दो वा अधिक राज्य 
ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उत्त का यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी 
किन्‍्हीं सेवाओं के लिये, जिन के लिये विद्येप अहंता वाले अभ्यर्थी 
अपेक्षित हैं, मिल्ली जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तन 
-में लाने के लिये उन् राज्यों की सहायता करें। 

(३) ववास्थित्ति संब-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोक 
सेवा-आयोग से--- 

(कफ) असेनिक सेवालों में ओर असनिक पदों के छिये 
भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विपयों पर; 
(ख) अलैनिक सेवाओं और पदों पर निवुक्ति करने के 
तथा एक सेवा से दूरी सेवा में पदोन्नति कौर 


क 


बदली करने के, तथा अभ्यियों की ऐसी 


लोकसवा- 
बायौगों के 
क्त्य, 


१८६] भारत का संविधान > 


भाग १२--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
ह अनु ० ३२० 
निथुक्ति, पदोन्नति अथवा बदछी की उपयक्‍तता 
के वारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों 
पर; 

(ग) ऐसे .व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी 
राज्य की सरकार की असैनिक हैसियत 
से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनु- 
शासन-विययों से जो अभ्यावेदत या याचिकाएं 
सम्बद्ध हैं उन के सहित समस्त ऐसे अनुशासन- 
विषयों पर; 

 (घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या 
. किसी राज्य को सरकार के अवीन या भारत- 
सम्राट्‌ के अधीन:या देशी राज्य की सरकार के 
अधीन असैभिक हेसियत से सेवा कर रहा हैं 
ण कर चुका हैँ, अथवा वंसे व्यक्ति के सम्बन्ध मं 
कृत, जो कोई दावा हूँ कि अपने कतंव्य पालून 
में किये गये, या कतुमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध 
में उस के विरुद्ध चलाई गई किन्‍्हीं विधि-कार्य- 
वाहियों में जो खर्चा उसे अपनी प्रतिरक्षा में 
करना पड़ा है वह यवास्थिति भारत की संचित 
निधि में से या राज्य की संचित निधि 
में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर; 

(ड)) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या 
सम्राद के अधीन अथवा किसी देझ्ली राज्य की 
सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते 
समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति- 
वेतन दिये जाने के लिये किसी दावे पर 
तया ऐसी दी जाने वाली राशि क्‍या हों, 
इस प्रदन पर, 

परामर्श किया जायेगा, तथा इस प्रकार उन से पृच्छा किये हुए 
किसी विषय पर तथा किसी अन्य विपय पर, जिस पर यथा> 


भारत का संविधान (१८७: 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेंवाये-- 
अनु ० ३२०-३२१ 


स्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यवाद या 
राजप्रमुख, उन से पृच्छा करे, परानर्ण देने का लोकसेवा- 
आयोग का कर्तव्य होगा: 

परनन्‍्त अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ- 
कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के वारे में भी राष्ट्रपति 
तथा राज्य के कार्यों से संसक्‍त अन्य सेवाओं और पदों के वारे 
में यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख, उन विपयों का उल्लेख 
करने वाले विनिग्रम बना सकेगा, जित में साधारणतया अथवा 
किसी विश्येप वर्ग के मामले में, अथवा ककिन्हीं विशेष परिस्थितियों 
में, लोकसेवा-आयोग से परामर्ण किया जाना आवश्यक न होगा । 


(४) खड (३) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी 
कि लोकसेवा-अयोग से उस रीति के बारे में परामर्श किया 
जाये जिस से कि अनुच्छेद १६ के खंड (४) में निदिप्ठ कोई 
उपचन्ध वनाया जाना है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद 
२३५ के उपवन्धों को प्रभाव दिया जाना है । 


में 
से 


(५) खंड (३) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति अथवा 
किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा बनाये गये सब 
विनियम उन के बनाये जाने के पर्चात्‌ बधासम्भव शीकघ्न यथा- 
स्थिति संसद्‌ के प्रत्येक सदन, अथवा राज्य के विधान-मंडल 
के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन से अन्यून 
समय के लिये रखे जायेंगे, तथा निरसन या संझोघन द्वारा 
किये गये ऐसे रूपभेदों के. अधीन होंगे जैसे कि संसद्‌ के दोनों 
सदन अथवा उस राज्य के विधान-मंडल का सदन या दोनों 
सदन उस सत्तु में करें जिस में कि वे इस प्रकार रखे गये हों 


२२१. यवास्थिति संसद हारा निमित अथवा राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा निभित, कोई कवधिनियम संघ-लोकसेवा- 
आयोग था दाज्य-लोकसेवा-आयोग द्वारा संच की या राज्य की 
सेवाओं के बारे में, तथा किसी स्थानीय प्राधिकारों अबबा 


छोकसेवा 
आायोगों फे 
द्त्त्पों पे 
विस्तार को 
प्क्ष्ति, 


लोकसेवा- 


बायोगों के 


च्य्य, 


लोकसेवा- 
बायोगों के 
! तिवेदन, 


१८८] 'भोरंत का संविधान 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवायें-- 
अन ० ३३२१-३२ 


हे 


विधि द्वारा गठित. अन्य निगम-निकाय अथवा किसी सावं- 
जनिक संस्था की सेवाओं के वारे में भी अतिरिक्‍त क्ृत्यों 
के प्रयोग के लिये उपवन्ध कर सकेगा। 


कप 


३२२ संघ के, या राज्य के, लोकसेवा-आयोग के 
व्यय, जिन के अन्तर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी-बन्द 
क्रो, या के विपय में, दिये जाने वाले कोई वेतन, भत्ते और 
निवृत्ति-वेतन भी हैं बयास्थिति भारत की संचित निधि या राज्य 


की संचित निधि पर भारित होंगे। 


३२३- (१) संघ-आयोग का कऋतैव्य होगा कि राष्ट्रपति 
को आयोग द्वारा किये गये काम के वारे में प्रतिवर्ष प्रति- 
वेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन 
मामलों के वारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का 
परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये 
कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन 


को प्रतिलिपि संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा। 


"0? 
है| 


(२) राज्य-आयोग का कतेव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल 
या राजप्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के वारे में 
प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा कि 
ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिन की आवद्यकताओं की 
पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती हूँ, राज्यपाल या राज- 


प्रमुख को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किये गये 


6 


काम के वारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा इन में से प्रत्येक 
अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर वयास्थिति राज्यपाल 
या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, दिन में 
कि आयोग का परामर्थ स्वीकार नहीं किया गया हैं, ऐसी 
अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पप्ट करने वाले ज्ञापन के 
सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विवान-मंडल 
के समक्ष रखदायंगा ॥ 





भंग १५४ 
निर्वाचन 
३२४. (१) इस संविवान के अधीन संसद और प्रत्येक 


राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामावलि - 


तेयार कराने का तथा उन समस्त निवरचिनों के संचालन का 
तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के_निर्वाचनों का अवीक्षण, 
निदेशन और नियंत्रण, जिस के अन्तर्गत संसद्‌ के तथा राज्यों 
के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उदुभूत था संसकत सन्देहों 
और विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की 
नियुक्ित भी है, एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान 
में “निर्वाचन-आयोग” के नाम से निर्दिष्ट है) । 


(२) निर्वाचन-आयोग मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा, यदि 

ई हों तो, अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्‍तों से, जितने कि राष्ट्रपति 

समय समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन- 

आयुवत और अन्य निर्वाचन-आयुवतों की नियुक्ति, संसद्‌ द्वारा 

उस लिये बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी । 


(३) जब कोई अन्य-निर्वाचन-आयुक्‍त इस प्रकार नियुक्त 
किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन-आयुक्‍त निर्वचिन-क्षायोग के सभा- 
पति के हप में कार्य करेगा। 


(४) लोक-सभा, तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के 
प्रत्येक्षताधारण निर्वाचन से पूर्व, तथा विधान-परियद्‌ वाडे प्रत्येक 
राज्य की विधान-फरिपद्‌ के लिये पहिले साधारण निर्वाचन तथा 
तत्पदचात्‌ प्रत्येक द्विवापिक निर्वाचन से पूर्द, रास्ट्रपति निवचिन- 
आयोग से परामर्भ कर के खंड (१) द्वारा निर्वाचन-जायोन क्तो 
दिये गये छुत्यों के पाछन में आयोग की सहायता के लिये ऐसे 


| 


प्रादे दादा 2 यदत >> जल डल अरलओन सकेगा ० गा वच्यकः <& 
देशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकेगा जैसे चह आवदध्यका समझ । 


ब्प के हा क #% 2 पक हो डरे 74, 2 30 


निर्वाचनों का 
अधघीक्ष ण, 
निरदेशन भोर 
नियंत्रण 
निर्वाचन 
आयोग में 
निहित होंगे. 


घमं, मूलवंश, 
जाति या लिंग 
के आधार पर 
कोई व्यक्ति 
निर्वाचक- 
वामावलि में 
सम्मिलित 
किये जाने के 
लिये अपात्र न 
होगा तथा 
किसी विशेष 
तिर्वाचक- 
नामावलि में 
सम्मिलित 
किये 

जाने का दावा 
न करेगा. 


१९० | भारत का संविधान 


भाग १५--निर्वाचन--अनु ० ३२४-३२५ 


(५) संसद द्वारा. निम्ित किसी विधि के उपवन्धों के अधीन 
रहते हुए निर्वाचन-आयुक्‍्तों और प्रादेशिक आयुवतों की सेवा की 
शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जैसी कि राष्ट्रपति नियम द्वारा 
निर्धारित करे: 


परल्तु मुख्य निर्वाचन-आयुक्त अपने पद से वैसे कारणों और वैसी ' 
रीति के विना न हटाया जायेगा जैसे कारणों और रीति से उच्चतम- 
न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता हूँ तथा मुख्य निवरचिन- 
आयुक्त को अपनी नियुक्ति के पश्चात्‌ उस की सेवा की शर्तों में 
उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन न किया जायेगा : | 


परन्तु यह और भी कि किसी अन्य निर्वाचन-आयुक्त या 
प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन-आयुदत की सिपारिश के 
विना पद से हटाया न जायेगा । 


,. (६) जव निर्वाचन-आयोग ऐसी प्रार्थना करे तब, राष्ट्रपति 
या किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख निर्वाचन-आयोग या 
प्रादेशिक आयुक्त को ऐसे कर्मचारी-वृन्द प्राप्य करायेगा जैसे कि 
खंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये क्ृत्यों के निर्वहत 
के लिये आवश्यक हो । | 


३२५. संसद्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के 
विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचन के हेतु 
प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये एक साधारण निर्वाच्रक- 
नामावलि होगी तथा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग वा इन 
में से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावलि में . 
सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा अथवा, ऐसे किसी 
निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी विद्येप निर्वाचक-नामावलि में सम्मि- 
लित किये जाने का दावा न करेगा । 


भारत का संविधान (१९१ 


भाग १५--निर्वाचन--अनु० ३२६-३२९ 


३२६, लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विवान-सभा के 
लिये नितरतित वयस्क-मताजिकरार के आधार पर होंगे, अर्थात्‌ 
अत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख 
पर, जैसी कि समुचित विवान-मंडरू द्वारा सिमित किसी विधि के 
द्वारा या अधीन इस छिये नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की 
बवस्वा से कम नहीं है, तवा इस संविधान अयवा समुचित विवान- 
मंडल द्वारा निर्मित कियी विधि के अवीन अनिवास, चित्त-विकृति, 
बपराध अबवा अप्ट या अवेध आचार के आधार पर अनहे नहीं 
कर दिया गया है, ऐसे क्िप्ती निर्वाचन में मतदाता के रूप में 
पंजीवद्ध होने का हवकदार होगा । 

३२७. इस संविधान के उपवन्‍्धों के अधीन रहते हुए, संसद, 
समय समय पर, विधि द्वारा संसद्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी 
राज्य के विवान-मंइल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों 
से सम्बद्ध या संसक्‍त सव विपयों के सम्बन्ध में जिन के अन्तर्गत 
'निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना तथा निर्वाचन-क्षेत्रों का 
परिसीमन तया ऐसे सदन या सदनों का सम्यक्‌ गठन कराने के 
लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हें, उपवन्ध कर सकेगी । 


३२८, इस संविधान के उपचन्धों के अधीन रहते हुए तथा जहां हां 
तक इस लिये उपवन्ध नहीं बनाती वहां तक, किसी राज्य का 
विधान-मंइछ, समय समय पर, विधि द्वाय, उस राज्य के विधान- 
मंडल के सइन या प्रस्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध था 
संसकत सब विपयों के सम्बन्ध में, जिन केः अन्तर्गत निर्वाचक-नामा- 
वलियों का तैयार कराना तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्पक्‌ 


गठन कराने के लिये अन्य सर झावश्यक विपय भी हैं, उपचन्ध 
फर सकगा | 
३२९. इस संविधान में किसी बात के होते 67 भी--.- 


लोकसभा 
बोर राज्यों 
की विधान- 
सभाओों के 
लिये निर्वा- 
घन यंग 
वयस्‍्क-मता- 
घिकार के 
बाधार पर 


होना. 


विधान-मंडलों 
के लिये निर्वा- 
चनों के 
वियय में 
उपवन्ध बनाने 
की संसद की 
दावित, 


किसी राज्य 
के विधान-  - 
मंडल की ऐसे 
विधान-मंटडख 
के लिये 
निर्वाचनों के 
सम्बन्ध में 
उपवबन्ध बनाने 
दी दाक्ति, 


निर्वाचन - 
विषयों में 
न्यायाटर्यों फे 
हस्तक्षेप पद 


शोर 


47% 
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झञ्ज लक ० ल 
नु० ३२९ 


न न वांदने से 32 कक कि मान्यता पर 
स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, मान्यता पर किसी 


$“म] 


न्वायालूय में आपत्ति न की जायेगी ; 

(ख) संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के किसी 
निर्वाचच पर ऐसी निवर्चिन-याचिका के विना 
कोई आपत्ति न की जायेगी जो ऐसे प्राधिकारी 
को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गई हैं जो 
समुचित विवान-मंडरू द्वारा निर्मित विधि 
के द्वारा या अधीन उपचन्धित हे: 


भार १६ 


सक्तिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध 
| ३३०, (१) लोक-सभा में-- 

(क) अनुसूचित जातियों के लिये, 

(ख) क्रासाम के आदिमजाति्क्षेत्रों में की अनुसूचित 
आदिमजातियों को छोड़ कर आदिमजातियों के 
लिये, 

(ग) आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में की अनुसूचित 
आदिमजातियों के लिये, 

स्थान रक्षित रहेंगे । 

(२) खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
आदिमजातियों के लिये किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों 
की संख्या का अनुपात लोक-सभा में उस राज्य को बांट में दिये 
गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशवय वही होगा जो यथा- 
स्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस 
राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिम- 
जातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जन- 
संख्या वा अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है । 

३३१. अनुच्छेद ८१ में किसी वात के होते हुए भी यदि 
राष्ट्रपति की राय हो कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय 
का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक-सभा में उस समुदाय 
के दो से अनधिक सदरबव नाम-निर्देशित कर सकेगा । 


३२. (१) प्रथम अनुसची के भाग (क) या भाग (ख) में 


जरा 


उल्लिस़ित प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में :नसचित जातियों 
के लिय तथा आसाम के आदिमजातिज्लेत्रों में की अनसचित सादिम- 


जातियों को छांड दार अन्य लादिमजातियों के छिये स्थान रक्षित 


रहन हेंगे । 


(२) क्षासाम राज्य की विधान-सभा 


# स्वायत्तणासी जिलों 
के लिये भी स्थान रपक्षित 


ग्हगं 


हभ ॥ 


ते चित 
जातियों झौर 
अनुसूचित 
घादिमजातियों 
के लिये लोक- 
सभा में स्थानों 
दा रक्षण, 


लोक-सनभा में 
धांग्ल-भार- 
तीय समुदाय 
का प्रतिनि- 
पित्व, 


शाज्पों की 
वि न-सभा- 
थों में अन- 
सचित जा- 
तियों श्लौर 
बनसचित 
दा दिमजाति प्ज 
दाफक टियि 
स्थानों का 
रक्षण- 


राज्यों की 
विधान- 
समातों 

में आग्ल- 
भारतीय 
समुदाय को 


प्रतिनिधित्व, 


१९४] भारत का संविधान 


भाग १६--कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपवन्ध-.. 
अनु० ३३२-३३३ 


(३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य. की विधान-सभा में 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित 
स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त 
संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की 
अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य 
के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में 
स्थान इस प्रकार रक्षित हूँ, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की 
समस्त जनसंख्या से हैं । 

(४) आसाम राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तद्ञांसी 
जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस संभा में स्थानों 
की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि 
उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य को समस्त जनसंख्या 
से है । 

(५) शिलौंग के कटक और नगरुूझकषेत्र से मिल कर दते 


हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्त- 


शासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन-«क्षेत्रों में 
उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा । 

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी 
जिले में की अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य नहीं हूँ 
उस राज्य की विधान-सभा के लिये झिलौंग के कटक और 
नगरूक्षेत्र से मिल कर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर 
उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र 
त्त होगा | 

३. अनच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की राय हो 
कि उस राज्य की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय 
का प्रतिनिधित्व आवश्यक हैं और पर्याप्त नहीं हैँ तो उस 
विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वहू समृचित 


ज|ऊ 
र< 


समझे नाम-निर्देशित कर सकेगा । 


ह है 
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ः खा रे भ्र्न तक दे 
भाग १६-कतिपयव वर्गों से सम्बद्ध विज्ञेप उपबन्ध - 


3, 
6-4 
छठ 
न्ष्ण 
श्छ 
५६ 
शा 
९७ 
(५॥। 


३३४- इस भाग के पूर्ववर्ती [उपवन्धों में किसी वात के स्थानों का 
ने पी 5 रक्षण भौर 
(क) छोक-सभा में और राज्यों की विवान-सभाओं बे पी कट 

में अनसचित जातियों और अनुसूचित भादिम- 
रा "कर बी संविधान के 
जातियों के ल्यि स्थानों के रक्षण सम्बन्धी; ,उक से दस 
ही वर्ष के पश्चात 
(ख) छोक-सभा में और राज्यों की विधान-सनाओं न रहेगा. 
में नाम-निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय 
के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी, 
इस संविधान के उपवन्च, इस संविधान के प्रारम्भ से 
दस वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न 
रहेंगे : 


पे 


श्गु 


परन्तु इस अनुच्छेद की किसी वात से छोक-सभा के 
या राज्य की विवान-सभा के किसी प्रतिनिधित्व पर तब 
तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि यथास्थिति उस समय 
विद्यमान लोक-सभा या विधान-सभा का विघदन ने हो 
जाये । 


३३५. संघ या राज्य के कार्यों से संसवतत सेवाओं ओर  सेवाबों और 


गें के छिये क्रतयां करने में प्रयासन कार्यपटता वे वो लिये 
पदों के लिये नियकितियां करने में प्रशासन कायपटता बनाये पदा का छ 
रखने 32% «28 20: 250 रन % मत नियों ओऔर कर धनसनचित 
रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुनचित शत 
व लक लि ३ 22 के 2 ट जादियों प्रौर 
आदमजात्रद्या के सदस्था के दावा वा ब्यान रा व हे 
हि 2० बनुझ।चत 
जावगा । न 
ब;दिम- 
जातियों के 
दावे 
३३६ (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पद्चात्‌ प्रथम दाद्रपय 
पे बयों में संघ की रेल, वबहि मिड हर हर 
द्चः चर नर मन "7 है ६: कैछ-उ% (नह: उहा न्श्क्प्रर्ा 2 नी अऑजचयलणन पक बढ अल क> 
दा ठपा मे रे वे हल, दाहमभूरका, डाठा तथा तार सम्बन्धी संवाभी मं 
सेवाओं के पदों के लिये आग्ल-भारतीय सम दाय के जनों की ं री 
है के लिया आल-भावसताय समदाय का ऊना का लाग्लमारताय 
निवुक्तियां १५ सगस्त १९४७ ई० के तरन्त पूत्र वादे आधार. वयिक 
कद व बा (लिये विशेष 
* बा जाया ॥ हु 


आंग्ल- 
भारतीय 
समुदाय के 
फायदे के 
लिये शिक्षण 
मनुदाव के 
लिये विशेष 
उपवबनन्‍्ध, 
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अन्‌ ० ३३६-३३७ ह 

प्रत्यंक- अनुवर्ती दो वर्षों की कालावधि में -उकत समदाय 

के जनों के लिये, उक्त सेवाओं में, रक्षित पदों की संख्या 


निकट पूर्ववर्ती दो वर्षों की' कालावधि में इस प्रकार रक्षित 
संख्या से यथासम्भवहुदस प्रतिशत कम होगी : 


..« परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सब 


रक्षणों का अन्त हो जायेगा । 

(२) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के जन अन्य समुदायों 
के ! जनों की तुलना में कुशलता के कारण नियुक्ति के लिये 
जहँँ पाये जायें तो खंड (१) के अधीन उस समुदाय के लिये 
रक्षित पदों से अन्य, अथवा उन से अधिक, पदों पर आग्ल- 
भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्ति में उस खंड की किसी वात 
से रुकावट न होगी । ह 

३३७, इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ पहिले तीन 

£ वित्तीय वर्षों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षा 
के सम्बन्ध में यदि कोई अनुदान रहे हों तो वही अनुदान संघ तथा 
प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक 
राज्य द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १९४८ ई० को अन्त होने 
वाले वित्तीय वर्ष में दिये गये थे । 
. प्रत्येक अनुवर्ती,त्तीन वर्ष की कालावधि में, अनुदान निकट 
पूर्ववर्ती तीन वर्ष की कालावधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये 
जा सकेंगे : 

परन्तु इस संविवान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे 
अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विद्येप 
रियायत हैँ, उस मात्रा तक अन्त हो जायेंगे : 

परन्तु यह और भी कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी शिक्षा- 
संस्था को अनुदान पाने का तव तक हक्‍क न होगा जब तक कि 
उस के वापिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आस्ल- 
भारतीय समुदांव से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य 
_न किये गये हों । 





छा 


जलन 
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३३८- (१) अनुसूचित जातियों और अनसचित आदिम- 
जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति 
नियुक्त करेगा 

(२) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम- 
जातियों के लिये इस संविधान के अवीन उपवन्वित परित्राणों से 
सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर 
कार्य होनें के सम्बन्ध में ऐसी अन्तराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति 
निदिप्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का 
कतंव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदतों को संसद्‌ के 
प्रत्येक सदन को समक्ष रक्षवायेंगा । 

(३) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसू- 
चित आदिमजावियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े 


वर्गों के प्रति निर्देश जिन को कि राष्ट्रपति इस संविधान के 
अनुच्छेद ३४० के खंड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के 


प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे तथा आऑसल- 
भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी हैं। 

३३९. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) में 
उल्लिखित राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित 
आदिमजातियों के कल्याण के वारे में प्रतिवेदन देने के लिये आयोग 
फी नियुक्ति आदेंद्य द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर सकेगा तथा 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस बप की समाप्ति पर करेंगा। 

आयोग की रचना, शवितियों और प्रक्रिया की परिभाषा आदेश 
में की जा सकेगी तथा उस में वे प्रासंगिक और सहायक उपबन्ध 
भी हो सकेंगे जिन्हें राप्ट्पति आवश्यक या वाछनीय समझे । 

(२) संघ की कार्यपालिका शवित का 
किसी राज्य को उस प्रकार के निदेश देने तक 
राज्य की अनुसूचित आदिमजातियों के 

गिि 


पृ श्यक बताई हई जनाओं 
स् परमावंश्यक प्प१घ० हर योजनाओं 


ञ 


घ् ॥० 
विद्तार ऐसे 
होगा जो उस 
पल्याण के ब्िये निदेश 
बनाने और कार्यान्टित 


प्‌ 02 8-+>728 जन पक हों 
झ्ृ 7६3० ८4 + ९-९7 & 


मनुत्तचित 
जातियों, 
अनुसूचित 
आदिम- 
जातियों 
श्त्यादि के 
लिये विद्येप 
पदाधिफारी, 


बनुसचित 

नें 
प्रधासन पर 
तथा बनुसू- 
चित आदिम- 


जातियों फे 
फल्याणार्ष 
संप का 
नियंप्रण, 
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पिछेहुए..._ ३४०. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा 
वर्गों कीदशा- की दृष्टि से पिछड़े हुये वर्गों की दह्याओों के तथा जिन 
हलक कठिनाइयों को वे झेल रहें हैं उन के अनुसंचान के लिये तथा 
किओ सका किसी राज्य द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने और 
नियक्ति,.. , » ईशा को सुधारने के छिये करने योग्य उपायों के बारे में, तथा 
0 उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनदान दिये 
जाने चाहियें तथा जिन ज्ञर्तों के अधीन वे अनुदान दिये जाने 
चाहियें उन के वारे में, सिपारिश करने के लिये राष्ट्रपति, आदेश 
द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को मिला कर, जैसे वह उचित समझे, आयोग 
वना सकेगा तथा आयोग नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा 

अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी । 


(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए 
विषयों का अनुसन्धान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, 
जिस में पाये गये तथ्यों का समावेश होगा तथा जिस में ऐसी 
सिपारिशों की जायेंगी जिन्हें आयोग उचित समझे । 

(३) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिये गये प्रतिवेदत की 
एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा । 

भनुसूचित ३४१, (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परा- 
जातियां, मर्ग करने के पदचातू, छोक-अधिसूचना द्वारा उने जातियों, मूलवंशों 
या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंद्ों या आदिमजातियों के 
भागों था उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान 
के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित 
जातियां समझी जायेंगी । री 

(२) संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति 
को अथवा किसी जाति, मूलबंशं या आदिमजाति के भाग या 
उस में के यूब को खंड (१) के अबीन निकाली गई अधिसूचना 
मे उल्लिखित अनसचित जातियों की सची के अनच्तमगंत या से 
अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपयुक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा 


न 


थ् 


््् 


रन 
ं 
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४; । 
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उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी 

अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा । 


३४२. (१) राप्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राज़ प्रमुख से 
परामर्श करने के पश्चात्‌ लोक-अधिसूचना द्वारा उन आदिमजातियों 
या आदिमजाति-समुदायों अथवा आदिमजातियों या आदिमजाति- 
समुदायों के भागों या उन में के यथों का उल्लेख कर सकेगा 
जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध 
में अनुसूचित आदिमजातियां समझी जायेंगी। 


(२) संसद्‌ विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति- 
समुदाय को, अथवा आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय 
के भाग या उस में के यूथ को, खंड (१) के अधीन निकाली 
गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदविमिजातियों 
की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित, कर सकेगी, किस्तु 
उपर्युवत्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली 
गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित 
नहीं किया जायेगा । 


अनुस चित 
लआादिम- 
जातियां 


संघ की राज- 
भाषा, 


राजभाषा के 
लिये संसद 
का आयोग 
और समिति, 


भाग १७ 
राजभाषा . 
अध्याय १,--संघ की भाषा 


३४३. (१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी * 
होगी । ह 


संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिय प्रयोग होन वाले 
अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। 


(२) खंड (१) से किसी बात के होते हुए भी इस 
संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालछावधि के लिये संघ 
के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की 
जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह 
प्रयोग की जाती थी: 


परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के 
राजकीय प्रयोजनों में से किसी के छिये अंग्रेजी भाषा के साथ 
साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप 
के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । 


(३) इस अनुच्छेद में किसी वात के होते हुए भी संसद 
उक्त . पन्द्रह साल की कालावधि के परचात्‌ विधि द्वारा-- 


(क) अंग्रेजी भापा का; बथवा 


(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, 


ऐसे,प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि -ऐसी 


- विधि में उल्लिखित हों । 


३४४. (१) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच 
वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पक्चात्‌ ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की 
समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक 
सभापति और अष्ठम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रति- 
निधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिल्ल कर बनेगा 


मारत का संविधान [२०१ 
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जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, त्तथा आयोग द्वांस अनुसरण 
की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेशर,परिभाषित करेगा। 


(२) राष्ट्रपति को-- 


(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के 
उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के ; 


(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सवया किसी 
के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्वेन्चनों के ; 


(ग) अनुच्छेद ३४८ में वर्णित प्रयोजनों में से सब या 
किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के; 


(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों 
के लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों के रूप के ; 

(छ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य 
के वीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच 
संचार की भाषा तथा उन के प्रयोग के बारे में 
राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पुच्छा किये हुए किसी 
अन्य विपय के, 


यारे में सिपारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा । 


(३) खंड (२) के अधीन अपनी सिपारिशों करने में आयोग 
भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा 
छोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषाभापी क्षेत्रों के लोगों के 
स्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा । 


(४) तीस सदस्यों की एक समिति गठित को जायेगी जिन 
में से बीस लोक-सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य-परिपद्‌ के 
सदस्य होंगे जो कि ऋमणः छोक-सभा के सदस्यों तथा राज्य-परिपद 
के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एक्ल्द 


पंकमर्ण री ये मत नव हर निर्वाचि +&#5० 52८४ 
६६, %१ ०३॥ (4 मे प्डप स्प | पता प्रात | है 
ह 


राज्य की 
राजमापा या 
राजभाषायें, 


एक राज्य 
भर दूसर के 
बीच में भयवा 
राज्य कौर 
संघ के छीौच 
में संचार के 
लिये राज- 


भापा, 


किसी राज्य के 
जनसमुदाय के 
किसी विभाग 
द्वारा बोली 
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(५) खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशों की 
परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति 
को करना समिति का क॒तंव्य होगा। 

(६) अनुच्छेद ३४३ में किसी वात के होते हुए. भी राष्ट्रपति 
खंड (५) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के परचात्‌ उस 
सारे प्रतिवेदन के या उस के किसी भाग के अनुसार निदेश मिकाल 
सकेगा । 


अध्याय २,--प्रादशिक्त मापाएं 


३४५. अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपवन्धों के अधीन रहते 
हुए राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय 
प्रयोजनों में से सव या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य 
में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को 
या हिन्दी को अंग्रीकार कर सकेगा : 


परन्तु जब तक राज्य का विवान-मंडल विधि द्वारा इस से 
अन्यथा उपवन्ध न करे तव तक राज्य के भीतर उन राजकाय 
प्रयोजनों के छिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के 
लिये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी । 

३४६. संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के 
लिये तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य 
के वीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में 
संचार के लिये राजभाषा होगी : 


न ५ पक शाउप्र 45:- 

परन्त यद्दि दो यथा अधिक राज्य करार करते हें कि एसे राज्या 
कि ब्ध ज् 

से 


के बीच में संचार के लिये राजभापा हिन्दी भाषा होगी तो एं 
संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी ) 


शा 


4 १. हि पर यांदि मु शाप के: >तरनमोनि: मर 
४७, तहिपयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रगाति का सना 


गे जाये कि राज्य के जनसमदाय के 
घान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय के 
रा वा स््चात बडा 


हि. बिका बोर्ड है: हज कक न भाप या 
अनपात चाहता है कि उस के द्वारा बोली जाने वाली कोई नापा 
ध्ड 


राज्य द्वारा अभिन्नात्‌ की जाये तो वह विदेश दे सकेया कि ऐसे 


भारत का संविधान [३०३६ 
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भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उत्त के किसी भाग में ऐसे 
ब्रप्ोजव के लिय जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिना 
दीजाये। -._ 


अध्याय ३.--उचतमन्यायालय, उचचन्याया तयों आदि की भापा 
३४८, (१) इस/भाग के पूर्ववर्ती उपवन्धों में किसी वाल के होते 
हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यवा उपवन्ध ने करें, तव तक-- 
(क) उच्चनमन्याथालब में तथा प्रत्येक उच्चन्यायालय में 
सब कार्यवराहियां; 
(जु) गो 
(१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले 
जो संशोवन, संसद के प्रत्येक सदन में पुरः-- 
स्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृृत पाठ, 
(२) अधिनियम संसद्‌ द्वार। या राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा पारित किय्रे जायें, तवा जो अशध्यादेण 
शप्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा 
प्रद्यापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृत 
पाठ, तथा 
(३) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस 
संविधान,के अवीन, अबवा संसदुया राज्यों 
के विधान-मंडल द्वारा _निर्मित किसी 
' विधि के अधीन, निकाले जायें उन सबके 
प्राधिकृत पाठ, 
अंग्रेजी भावा में होंगे । 
(२) खेंड उपखेंड (क) में किस्ती बात के होते 
हैए भो कियी का साज्यवाह या 


नीरज 
हज 
हे 

| 


चाजप्रमुव राष्ट्रपति 
मी पूरव सम्प्ति से हिन्दी भाता का या उस राज्य 


क्रिसो [अन्य 


प्रयोग उस राज्य सें मध्य स्थान रखने बाछे 
उच्चस्यावादय मे बगी काबनाहियों के छिये प्राघिकत छार 


जान वाली 
भाषा के 
सम्बन्ध में 
विशेष उपवन्ध, 


उच्चतमन्या- 
यबालय और 
उच्चन्याया - 
लयों में तथा 
अधिनियमों, 
विधेयकों 
आदि में प्रयोग 
की जाने 
वाली भाषा: 


भाषा सम्बन्धी 
कुछ विधियों 
के 
अधिनियमित 
करने के 
विशेष 
प्रक्रिया 


व्यथा के 
नवारण के 
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परन्तु इस.हखंडः की कोई वात वैसे उच्चन्यायाल्य द्वारा 
दिये गये निर्णेय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को छायू न होगी । 


जज 


57 


(३) खंड (१) के उपखंड (ख) में किसी वात के होते 


हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान- 
मंडरू में पुर:स्थापित विवेयकों या उस के द्वारा पारित अधि+ 
नियमों में ; 

द्वारा प्रस्यापित अध्यादेशों में जयदा उस उपखंड की कंडिका 
(३) में निर्दिष्ट किसी आदेझा, नियम, विनियम या उपविधि 


में अवयवा उस राज्य के राज्यया्ूऊल था राजअमुस 
च्ज 


में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के 


प्रयोग को विहिंत किया हैं वहाँ उस राज्य के राजकीय 
सूचना-पत्र में उस राज्य मे 
प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा 
उस खंड के; अभिप्रायों के लिये उस का अंग्रेजी भाषा में 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा | 





के राज्यपाल 
में 


३४९, इस संविवान के प्रारम्भ से पच्धह वर्षों की काला- 
वधि तक अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) मे वर्णित प्रयोजनों 
में से किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये 
उपबन्ध करने ढाल कोई विधेयक या संग्योधन संसद्‌ के किसी 
सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विना न वो पुरःस्थापित 
और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के 
पुरःस्वापित अथवा ऐसे किसी संशोवन के प्रस्तावित किये 
जाने की मंजूरी अनुच्छेद इ४४ के खंड (१) के अधीन 
_ गठित आयोग की सिपारिशों पर, तथा उस अनुच्छेद के खंड (४) 
के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पुर विचार करन के 


बट द्वेगा 
पश्चात्‌ ही राप्ट्रपति देगा । 


>2 9० 


अध्याय ७.--विशेष निदेश 


इण००/ किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य 


के किसी पदाधिकारी वा प्राधिकारी को हू यधास्थिति संघ म 


हे 
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या राज्य प्रयोग होने वाढी किसी भाषा में अभिवेदन 
देने का, प्रत्यक व्यक्ति को हक होगा। 


३५१. हिन्दी भाषा की प्रसार-बृद्धि करना, उस का विकास 
कारना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्त्वों 


की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उस की आत्मीयता 
में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्थानी और अप्टम अनुसूत्री में 
उल्लिखित अन्य भारतीय भापाद्रों के रूप, शैली और पदावलछि 
को भत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक था वांछनीय हो 
बहां उस के इब्द-मंदार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा 
गौणत: वैसी उल्लिखित भाषाओं से गब्द अहण करते हुए उस की 
समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा । 


है 


लिये अभिवे- 
दन में 
प्रयोवतव्य 
भाषा, 


हिन्दी भाषा 
फे विकास 


निदेश, 


आपात की 


उद्घोष णा. 


भाग श्८ 


आपात-उपचन्ध 


३५२ (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि 


गम्भीर आपात विद्यमान हैं जिस से कि युद्ध या वाह्मय आक्रमण 
या आश्यन्तरिक अज्ञान्ति से भारत या उस के राज्यज्नेत्र के 
किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोपणा द्वारा 


_ उस आशझ्यय की घोषणा कर सकेगा | 


(२) खंड (१) के अधीन की गई उद्घोपणा--- 


(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत की जा 
सकेगी ; 


(ख) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी; 


बज ७ 


(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तेन में न रहेगी 
जब तक कि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों 
द्वारा वह उस कालावधि की समाप्ति से पहिले 
अनुमोदित न कर दी जाये: 


अ्णजल 


परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई हैँ ज 
कि छोक-सभा का विघटन हो चुका हैं अथवा छोक-सभा का विघटन 
इस खंड के उपखंड (ग) में निदिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर 
हो जाता है, तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प 
राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित हो चुका हे किन्तु ऐसी उद्घोपणा 
के विपय में छोक-सभा द्वारा उस कालावधि की समाप्ति से 
पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा 
उस तारीख से, जिस में कि. लोक-सभा अपने पुनर्गठन' के 
पश्चात प्रथम वार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवतन 
में न रहेगी हे जब तक कि उक्त ठीस दिन की कालावधि की 
समाप्ति से पूरे उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला सकत्य 


लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता | 


च्द्ब 
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(३) यदि राष्ट्रपति का समावान हो जायग्रे कि युद्ध वा 
वाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अज्मान्ति का संकट सन्निकट हू 
तो चाहें वास्तव में युद्ध अबवा ऐसा कोई आक्रमण या अद्यान्ति 
नहीं हुई हो तो भी भारत को अथवा भारत के राज्य-ल्षेत्र 
के किसी भाग की सुरक्षा इस प्रकार से संकट में हैं ऐसा 
घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी। 


३५३ जब आपात की उद्घोषणा प्रवतेन में है तव-- 


५ 

(क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
संघ की कार्यपालिका दक्ति का विस्तार किसी 
राज्य को इस विपय में निदेेश देने तक होगा 
कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका अवित का 
किये रीति से प्रयोग करे; 


(ख़) किसी विपय के सम्बन्ध में विधि बनाने की 
संसद्‌ की शब्रित के अन्तर्गत ऐसी विधियां 
बनाने की झक्ति भी होगी जो उस विपय 
के बारे में संध अयवा संघ के पदाधिकारियों 
ओर प्राधिकारियों को जझक्ितियां देती तथा 
वादेव्य सींपती हो अथवा गवितयों का 
दिया जाना ओर क्द्ृच्यों का सौंपा जाना 
प्राधिकृत करती हो चाहे फिर वह विपय 
ऐसा हो जो संघ-सूची में प्रगणित नहीं है । 


रत 


ल्‍ जब कि आपात की उदयों वर्म मे 5 
३५४. (१) जब कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, 
संत राहउए आदेश द्वारा मदेणश न री पाफिरसात सिन्‍ू घ्स संविः 

तव शाप्ट्रपत्ति आदेश द्वारा निदेश दे सक्रेगा कि इस संवि५ान 


ट 00“ आह 


के अनुच्छेद सब्ट से २७५ तक के सदर था कोई उपबन्ध 

एसी किसी काछावधि में, जैसी कि उस क्ादेश में उब्छिवित 

सो जाये जौर जो किसी क्षदस्था में भो उस चबित्तीय वर्ष 

को समाप्ति से आग विस्तृन न होगी, जिस में कि उदघोषणा 
१ 


प्रद्त न न हिल माय श्र दछपया दर दया मपधना ०ा पकड़ा, 
जैंदतन मे नहा रहुना, एस वादा था हुपनंदोां के अधीन 
किक कै: 


आपात कीः 
उद्घोपणा 
का भाव. 


आपात की 


चाह्य बाक्रमण 


आर 
आभ्यन्तरिक 
अद्यान्ति से 
' राज्य का 
संरक्षण करने 
का संघ का 
कतेव्य, 
राज्यों में 
आवेधानिक 
संत्र के विफल 
हो जाने की 
अवर ; में 


छपवन्‍ट 
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(२) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस्त के 
दिये जाने के पद्चात्‌ यथासम्भव ज्ीत्र संसद के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखा जायेगा ' 

३५५, वाह्य आक्रमण और आम्यन्तरिक अश्ञान्ति से प्रत्मेक ' 
राज्य का संरक्षण करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस 
संविधान के उपवन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सनिश्चित करना 
संघ का कतव्य हागा ॥ ; 


३५६, (१) यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से 
प्रतिवेदन मिलते पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये 
कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई हैं जिस में कि उस राज्य का 
शासन इस संविधान के उपवन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा-- 

(क) उस राज्य को के सव या कोई कृत्य, 
तथा बथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख में, 
अथवा राज्य के विवात्-मंडल को छोड़ कर राज्य 
के किसी निक्राय या प्राधिकारी में, निहित, या 
तत्तदुद्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियां 
अपने हाथ में ले सकेगा; 

घोषित कर सकेगा कि राज्य के विवान-मंडरू 
की झवितयां संसद्‌ के प्राधिकार के द्वारा या 


अधीन प्रयोक्ततव्य होंगी ; 


सरकार 


(ख) 


£ग) राज्य में किसी निकाय या प्राबिकारी से -.. 
< 3. 2 
सम्बद्ध' इस संविवान के किन्हीं उपवन्धों के “7 


कक 


प्रदर्तन को पूर्णतः या अंधतः निलरूम्बित करने के 
है डिये उपवन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुपंगिक 
उपवन्व ॒वना सकेगा जैसे कि शय्दपति को 
उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावा कत्स के 


लिये आवधद्यक या वांछनीय दिखाई दें : 
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परन्तु इस [खंड की किसी वात से राष्ट्रपति को यह 
आधिकार न होगा कि वह उच्चन्यायालूय में निहित या तद्द्वारा 
अयोक्‍्तव्य शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले अबवा 
इस संविधान के उच्चन्यायालयों से सम्बद्ध किन्‍्हीं उपवबन्धों 
के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशत: निलूम्बित कर दे 


(२) ऐसी कोई उदघोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा 
अतिसंहत या परिवर्तित की जा सकेगी। 


(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद 
के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी, तथा जहां वह परवव॑वर्ती 
उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोपषणा नहीं है वहां वह 
दो महीने की समाप्ति पर,ः यदि उस कालाबवधि की समाप्ति 
से पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह अनुमोदित 
नहीं हो जाती तो, प्रवर्तन में नहीं रहेगी : 


परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पहिले की उद्घोषणा को 
प्रतिसंहृत करने वाली नहीं हैं) उस समय निकाली गई हैं 
जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका हैँ अथवा लोक-सभा का 
'विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर 
हो जाता हैँ तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला 
संकल्प राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित हो चुका हूँ किन्तु ऐसी 
उद्धोपणा के विपय में लोक-सभा द्वारा उस कालछावधि की 
समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो 
उदघोषणा उस तारीख से, जिस में कि छोक-सभा अपने पुनर्गठन 
के पय्चात्‌ प्रथम बार बंठती हैँ, तीस दिन को समाप्ति पर प्रवर्तन 
में न रहेंगी जब तक कि उक्त तीस दिन की काह्तावधि की 
समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाल्य संकल्प 
लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता। 


(४) इस प्रकार अनुमोदित उदघोषणा, यदि प्रतिसंद्गत नहीं हो 
गई हो तो, एस कन॒च्छेंद्र के खंड (३) के अधीन 5 दघापणा का 
अनुमोदन करन वाल संकल्यों में से दुसरे के पारित दो जाने की 


२१०] भारत का संविधान 
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तारीख से छ महीने की काछावधि की समाप्ति पर वह प्रवर्तन 
नहा रहगा 
परत्तू एसी उद्घोयषणा के प्रवत्त रखन के लिये अन- 
मोदन करने वाल संकल्प, यदि और जितनी वार. 
संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता ह तो, 
।र उतनी वार, वह उद्घोपणा, जब तक कि प्रतिसंहत 
हो जाये, उस तारीख से जिस से कि वह इस खंड के 


अवान अच्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, छ महोने की और 


काछावंधि तक प्रवृत्त ववी रहेगी, किन्तु कोई ऐसी उद्‌- 


घोषणा किसी अवस्था में भी तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त 


नहीं रहेगी: 
परन्तु यह और भी कि यदि छोक-सभा का विघटन 
छ मास की किसी ऐसी काल्‍लावधि के भीतर हो जाता 


हैं तथा ऐसी उद्घोषणा को प्रवत्त बनाये रखने का अनु-, 


मोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिपद्‌ द्वारा पारित हो 
चुका हैं किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाय रखने 
के वारे में कोई संकल्प छोक-सभा द्वारा उक्त काछावधि 
में पारित नहीं हुआ है तो उद्घोषणा उस तारीख से 
जिस में कि लछोक-सभा अपने पुनर्गेठव के पर्चात्‌ प्रथम 
वार वैठती हैं, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तेत में न 
रहेगा जब तक कि उक्त तीस दिन की कालछावधि की समाप्ति 
से पूर्व उद्घोषणां को प्रवर्तन में वनाये रख का अनुमोदन 
करनें वाला संकल्प लछोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो 
जाता । 

३५७, (१) जहां अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) 
अधीन निकाली गई उद्घोषणा छारा यह धोपित किया गया 
कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तितयां संसद फे आधिकार 
के द्वारा याः अधीन प्रयोक्‍तव्य होंगी बह्गीं--- 

(क) राज्य के विधान-मंडल की विधि 
.. उाक्षित रदाप्दृपति को झेने.के 


ब 
जा 


हि 


ब्वे 


>> 
3| 


दल 


ऋह व 
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ऐसी दी हुई शवित को किसी अन्य प्राधिकारी 
को जिसे राष्ट्रपति उस लिये उल्लिखित करे, 
ऐसी दर्तों के अधीन जिन्हें आरोपित करना 

उचित समझे, प्रत्यायोजन करने के लिये 
राष्टपति को प्राधिक्त करने की संसद की; 

(स्व) सघ अथवा उस के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों 
को दाक्ति नेया कतंव्य आरोपित करने के 
लिये, अथवा शक्तियों का दिया जाना 
या कर्तव्यों का आरोपित किया जाना 
प्राधिकृत करने के लिये, विधि बनाने की 
संसद्‌ की अथवा राष्ट्रपति की या ऐसी विधि 
बनाने की शक्ति जिस अन्य प्राधिकारी में उपखंड 
(क) के अबीन निहित हैं उस की ; 

(ग) जब लोव-सर्ा सत्तु में न हो तब व्यय के लिये 
संसद्‌ की मंजुरी लम्बित रहने तक राज्य की 
संचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत 
करने क्री राष्ट्रपति की, 

क्षमता होगी । 

(२) राज्य के विधान-मंडड की शक्ति के प्रग्गोग में 
संसतद्‌ द्वारा अबबा राष्ट्रपति अबबा खड (१) के उपखंड 
के) में निर्दिप्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा निमित कोई विधि 
जिसे अनच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव 
में संसर्‌ या राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के 
लिये सक्षम न होता, उद्॒योपणा के प्रवर्तन में न रहने के 


टी 


र्ज 


« पश्चात एक बर्य की काछावत्रि की समाप्ति पर अक्षमता की 


मात्रा तके सिवाय उन बातों के प्रभाव में न रहेगी जो 
उक्त काछावबत्रि की समाप्ति से पूर्व को गई या की जाने से 
छोड़ दी गई थीं जब तक कि वे उपबन्ध, जो इस प्रकार 


प्रः शादी जे 
नावी ने हहेंगे, समचित वियान-मंडछ के अधिसिय्रम द्वारा 
उस से पहिले ही या तो निरसित और या रूपनेंदों के सहित 


या बिना पुना अधितिबर्सित ने कर दिये गये हों। 


शक्तियों 
प्रयोग, 


ह। 


- आपातों में 


अनुच्छेद १९ 
के उपबन्धों 


. का विलम्बद, 


- आपात में 
. भाग रे द्वारा 


प्रदत्त 
अधिकारों के 
प्रवर्तेत का 
तिलम्बन, 


वित्तीय आपात 
के बारे में 
उपबन्ध- 
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३५८, जब आपात की 
अनुच्छेद १९ की किसी बात से राज्य की कोई ऐसी विधि 
वनाने की अथवा कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही करने की 
भाग ३ में परिभाषित शक्ति, जिसे वह राज्य उस भाग में 
अन्तरविष्ट उपवन्धों के अभाव में बनाने अथवा करने के लिये 
सक्षम होता, निर्वन्बित नहीं होगी, किन्त इस प्रकार निर्मित 
कोई विधि उद्घोषणा -के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की 
मात्रा तक तुरन्त प्रभावशन्य हो जायेगी सिवाय उन वातों के 
जो विधि के इस प्रकार -प्रभावशून्‍्य होने से पहिले की गई 
या की जाने से छोड़ दो गई थीं। 


३५९, (१) जहां कि आपात क्री उद्घोपणा प्रवर्तन में 
हैँ वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग 
३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से ऐसों को प्रवर्तित कराने के लिये, 
जेसे कि इस आदेश में वणित हों, किसी न्यायालय के प्रचालन का 
बधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित करानें के लिये 
किसी न्यायारूय में छम्बित सब कार्यवाहियां उस कालावधि के 
लिये जिस में कि उदघोषणा छाग रहती है अथवा उस से छोटी ऐसी 
कालावधि के लिये, जेसी कि आदेश में उल्लिखित को जाये, 
निलम्वित रहेगी । 


(२). उपरोक्त प्रकारं दिया हुआ आदेश भारत के समस्त 
राज्य-क्षेत्र में अथवा उस के किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा | 


आदेश >> दिये हट 
(३) खंड (१) के अबीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दि 
जानें के पश्चात यथासंभव ज्ञीघत्र संसद के प्रत्येक सदन के समन 


रखा जायेंगा। 


(१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जायें कि ऐसी 
स्थिति पैदा हो गई हैं जिस से भारत बथवा उस के राज्य-श्षत्र दे 


जो डे ड 
किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यव संकट मे हैं ठ! वह 


उदघोपणा द्वारा उम गात की घोषणा कर सकेगा। 


जद प्रवर्तत |» | व 
उद्घोषणा चठतने मम हे तद्‌ 
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(२) अनुच्छेद ३५४२ के खंड (२) के उपबन्ध इस अनुच्छद के 
दुवोपणा के सम्बन्ध में वैसे हो लागू होंगे 
जँसे कि वे अनुच्छेद ३५२ के अधीन निकाली गई बापात की 
उद्घोषणा के लिये लागू होते हें। 

(३) उस कालावधि में जिस मे कि खंड (१) में वर्णित कोई 
उद्घोपणा प्रवर्तन में रहती है संघ की कार्यपालिका णवित. किसी 
राज्य को वित्तीय आँचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पारून 
करने के लिये निदेश देने तक, जैसे कि निदेश्ञों में उल्लिखित हों 
तथा ऐसे अन्य निदेद देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये 
देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगी । 


शथ्ि 
/ 2, 
न्प 
किक । 
गा 
! पा 
। 
/जु; 
8 ५५ 


(४) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-- 
(क) ऐसे किसी निदेश के अल्वर्गत-- 

(१) राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में सेवा करने 
वाले व्यक्तियों केसबव या किन्‍्हीं वर्गों 
के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा 
करने वाले उपबन्ध, 

(२) धन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, 
जिन को अनुच्छेद २०७ के उपबन्ध छाग हैं, 
राज्य के विधान-मंडल के द्वारा उन के 
पारित किये जाने के पद्चात्‌ राष्ट्रपति के 
विचार के लिये रक्षित करने के लिये उप- 
बनन्‍्ध, भी हो सकेंगे ; 


(व) उस कालावधि में, जिस में कि इस अनच्छेद के 
अधीन निकाली गई उद्वोपणा प्रवर्तन में है 





उच्चत्तमन्यायाल्य बौर उच्चन्यायारूयों के 
न्याया गीचों डक सहित बज संघ ह>०ी कार्यों «नह ०० हर 

न्यायाधांशा के सहित, संघ के कार्यो वेः सम्बन्ध 
में सेवा करने वाले व्यवित्यों के सव या किसी 


वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिये निदेशा 


निकालने के हदिये राष्ट्रपति सक्षम होगा । 


हू 


राष्ट्रपति और 
राज्यपारों 
और राज- 
प्रमुखों का 
संरक्षण, 


भाग १६ 
- प्रकीण 


३६१. (१) राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल था राजप्रमंस 


अपने पद को शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लियि .. 


अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कतंव्यों के पालन में अपने 
द्वारा किये गये अथवा कतुंमभिप्रेत किसी कार्य के लिये किसी 
न्यायालय को उत्तरदायी न होगा 


परन्तु अनुच्छेद ६१ के अधीन दोषारोप के अनुसंघान के लिये 
संसद्‌ के किसी सदन द्वारा नियुक्त या नामोहिप्ट किसी न्यायालय, 
न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनवि- 
लोकन किया जा सकेगा : 


परन्तु यह और भी कि इस खंड की किसी वात का यह अर्थ 
नहीं किया जायेगा मानों कि वह भारत सरकार के या किसी राज्य 
की सरकार के खिलाफ समुचित कार्यवाहियों के चलाने के किसी 
व्यक्ति के अधिकार को निबन्धित करती है । 

(२) राष्ट्रपति के अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रभुख 
के खिलाफ उस की पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कार्यवाही 
किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जायेगी और न चालू रखी 
जायगी । 

: (३) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की 
पदावधि में उसे वन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्याया- 
लय से कोई आदेशिका नहीं निकलेगी । 


क-»कलन्लनकक, 


8 
5 
+ 


है 


(. (४) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या 
प्रमख के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या परचात्‌,' अपन 


बैयवितक रूप में किये गय॑ अथवा कर्तमभिग्रेत किसी काय 
“में राष्ट्रति अथवा ऐसे राज्य के राज्यपाल यथा राजप्रमुख् हे 
खिलाफ अनतोंप की मांग करन वाली कोई व्यवहार-कार्यवाहियां 


5 


बार 
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उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में तव तक संस्थित न की जायेंगी, 
जब तक कि कार्यवाहियों के स्वरूप, उन के लिये वाद का कारण 
ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, 
निवासस्थान तथा उस से मांग किये जाने वाले अनुतोप का वर्णन 
करने वाली लिखित सूचना को यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल 
या राजप्रमुख को दिये जानें अथवा उस के कार्यालय में छोड़े जानें 
के पद्चात्‌ दो मास का समय व्यतीत न हो गया हो । 

३६२, संसद्‌ की या किसी राज्य के विधान-मंडल की 
विधि वनान॑ की छझवित के प्रयोग में, अथवा संघ या किसी 
राज्य की कार्यपालिका शक्तित के प्रणेग में, देशी राज्य के 
शासक के बैयदितक अधिकारों, विद्येपाधिकारों और गरिमा के 
विपय में ऐसी प्रसंविदा या करार के अधीन, जेसा कि अनच्छेंद 
/९१ के खंड (१) में निदिप्ट है, दी गई प्रत्याभूति या 
आदइवासन का सम्यक्‌ ध्यान रखा जायेगा। 

३६३- (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
किन्तु अनुच्छेद १४३ के उपव्रन्धों के अधीन रहते हुए न तो 
उच्चतमन्यायाछझ्य और न किसी अन्य न्यायारूय को किसी 
सन्धि, करार, प्रसंविदा वचन-वन्ध सनद अथवा ऐसी ही किसी 
अन्य लिखत से, जो इस सविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी 
देशी राज्य के शासक द्वारा की गई या निष्पादित की गई 
थी तथा जिस में भारत डोमीनियन की सरकार या इस की पूर्वा- 
धिकारी कोई भी सरकार एक पक्ष थी तथा जो ऐसे प्रारम्भ 
के पद्चात प्रवर्तन में हैँ या वनी रही है, उदभत किसी विवाद 
में अथवा ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वद्न-वन्ध, सनद अथवा 


एसी ही किसी अन्य लिखत से सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्धों 


किसी से प्रोद्भुत किसी अधिकार, या उद्भुत किसी दायित्व 
वा आभार, के पिपय में किसी दिवाद में क्षेत्राभिकार होगा। 


(क)“देथी राज्य” से अभिप्रेत है कोई शाज्य-छेत्र जो 
सम्राट या भारत डोमीनियन की सरकार 


द्वारा, इस संविधान के प्रारम्भ ने पछिले, ऐसा 
राज्य अनिनात था; तथा 


देष्वी राज्यों 

के णासकों के 

अधिकार और 
विद्येषाधिका र, 


कतिपय 
सन्वियों, 
करारों इत्यादि 
से उद्भूत 
वियादों में 
व्यायाठयों 
द्वारा हस्तक्षेप 
का वर्जेन, 


भहापत्त॑नों 
ओर विमान- 
क्षेत्रों के लिये 
मविदेष 
उपवन्ध, 
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(ख) “शासक” के अच्तर्गत हैँ, राजा, प्रमुख या अन्य 
कोई व्यक्ति जो सम्राट या भारतं डोमीनियन 
की सरकार द्वारा, ऐसे प्रारम्भ से पहिले किसी 

देशी राज्य का शासक अभिज्ञात था | 
३६४. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
राष्ट्रपति छोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी 
तारीख से ले कर जैसी कि अधिसूचना में उल्लिखित हो-- 
(क) संसद्‌ या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित 
कोई विधि किसी महापत्तन या विमान-्षत्र 
को लागू न होगी अथवा ऐसे अपवादों या 
रूपभेंदों के अधीन रह कर, जैसे कि लोक- 
' अधिसूचना में उल्लिखित हों, लागू होगी; 
अथवा 
(ख ) कोई वर्तमान विधि किसी महापत्तन या विमोन- 
क्षेत्र में उकतत तारीख से पहिले की. हुईं या 
किये जाने. से छोड़ दी गई बातों के सम्बन्ध 
मे अतिरिक्त अन्य वातों के छिये प्रभावी न 
होगी, अथवा ऐसे पत्तन या विमान-स्लेत्र में 
ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह 
कर, जैसे कि लोक-अविसूचना में उल्लिखित 
हों, प्रभावी होगी । 
(२) इस अनुच्छेद मल्कर ु 
(क) “महापत्तन” से अभिप्रेत है कोई पत्तन जो संसद्‌ 
द्वारा निभित क्रिसी विधि या किसी 
वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन 
महापत्तन घोषित क्रिया गया हैं तया उस 
के अन्तर्गत वे सव क्षेत्र हें जो तत्समव 
ऐसे; पत्तन की सीमाओं के अन्तर्गत हूँ ; 


“... (ख) “विमानद्क्षेत्र” से अभिप्रेत है वायु-पर्या, विमानों 


और विमान-परिवहन से सम्बद्ध अधिनिय- 
मितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित 
विमान-लेत्र ! | 
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३६५,जहां इस संविधान के उपवन्धों में से किसी के 
अधीन संघ |की कार्यपालिका शवित के प्रयोग में दिये गये 
. किन्‍्हीं मिदेशों का अनुवर्तन करने में या उन को प्रभावी 
करने में; कोई राज्य असफल हुआ है वहां राष्ट्रपति के लिये 
: यह मानना विधि-संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई 
हैं जिस में राज्य का शासन इस संविधान के उपबनधों के 
अनुकूल नहीं चलाया जा सकता | 

३६६, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस संविधान 
में निम्नलिखित पदों के वे अर्थ हैं जो क्रमछः उन को यहां 
दिये गये हैं; अर्थात्‌--- 

(१) “कृपि-आय” से अभिप्रेत हैं भारतीय आय-कर से 
सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये 

; परिभाषित कृपि-आय ; 

(२) “आंस्ल-भारतीय” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिस 
का पिता ,अथवा पितृ-परम्परा में कोई अन्य 
पुरुष-जनक योरोपीय उद्भव का है या था, 
किन्तु जो भारत राज्य-ल्षेत्र के अन्तर्गत 
अविवासी हे ओर जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में ऐसे 
जनकों से जन्मा हैँ जो वहां साधारणतया 
निवास करते रहे हैं और केवल अस्थायी 
प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हैं; 

(३) “अनुच्छेद” से अभिप्रेत हे इस संविधान का 


ञ्घा पी लेना १ कक न्कि उन्तर्गमत कु और पिकिये कक 5. 
(४) “उधार छेना” में अन्तर्गत है वापिकियों के 
अनुदान हारा धन छेना तथा “उदार” का 
तदनुसार अर्थ किया जायेगा ; 
ईन्ट्रसजजो री थ. अीि ्य भप्रेत न अनच्छेद >> द्र्शाल ल|न्‍रर 
(०) खिड से अभिप्रत हू उस अनुच्छेद का खंड 
० पक 
जिस में कि बह पद जाता हैं 
गा निगम स्ट्ज > र्सराः उप्रेत्त न न आय पन दककर 
(६ ) नगम-कर से अभिप्रेत हे कोई आय पर कर 
ज्हां रे अल ईक्‍ज5 >> >> नल का 
जऊटटा तक के चृहू दर समयवादय 
हैं, तवा एना कर हे . जिस के सम्बन्ध में निम्न- 
छिग्पि त्॒चतें न मत जि 
लाचित घते पुरांहाता ह-- 


(क) कि वह कृपि-आय के विपय में आदेव नहीं है; 


संधद्वारा दिय॑ 
गये निर्देशों 
का अनुवर्तत 
फरने या उद 
फो प्रभावी 
करने में अस- 
फछता का 
प्रभाव. 


परिनापाएं.. 
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[ख) कि उस कर पर छाग होने वाली किन्हीं 
-अधिनियमितियों से समवायों द्वारा दिये 
जाने वाले कर के वारे में कोई कटौती 
उन लाभांशों में से जो समवायों द्वारा 
व्यवितयों को देय हैं प्राधिकृत नहीं है ; 

: (ग) कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे 
लाभांश पाने वाले व्यक्तियों की पूर्ण आय 
की गणना में, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा 
देय अथवा उन को लोटाये जाने वाली 
भारतीय आय-कर की गणना में, इस 
प्रकार दिये गये कर को सम्मिलित क रने 
का कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है; 

(७) “तत्स्थानी प्रान्त”, “तत्स्थानी देशी राज्य” अथवा 
“तत्स्थानी राज्य” से संशयात्मक दझ्षाओं में - 
अभिप्रेत है ऐसा प्रांत, देशी राज्य, या राज्य 
जिसे प्रइनास्पद विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्र- 
पति यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त, तत्स्थानी देथी 
राज्य अथवा तत्स्थानी राज्य निर्धारित करे; 

(८) “ऋण” के अन्तग्रेत है वाषिकियों के रूप में मूलधन 

- राशियों के लौटाने के किसी आभार 

के विषय में कोई दायित्व, तथा किसी 
प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व तथा 
“ऋणभारों” का तदनसार अर्थ किया जायेगा; 
(९) “सम्पत्ति-शुल्क” से अभिप्नेत है कोई शुल्क जो 
मत्य. पर रिक्‍्य हुई, अथवा संसद्‌ या राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा उस शुल्क के सम्बन्ध मं 
निर्मित विधियों के उपवन्धों के अधीन वसा 
रिक्‍्य हुई समझी जाने वाली, सारी सम्पत्ति 
के, उक्त विधियों के द्वारा या अबीन विहिंत 
नियमों के अनसार अभिनिश्चित, मूल मूल्य 
पर या के निर्देश से परिगणित को जाना हा 
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(१०) “वर्तमान विधि” से अभिप्रेत हें कोई विधि, 
अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम 


से 


। जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ऐसी 
हि विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या 
5 विनियम को बनाने की शक्ति रखने वाले 


किसी विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यत्रित 
द्वारा पारित या निर्मित हैं ; 
“फेडरलन्यायालय से अभिप्रेत है भारत शासन- 
अधिनियम १९३५ के अधीन |गठितटू। फेडरल- 
न्यायारलूय 
(१२) “ब्स्तुओं” के अन्तर्गत हैं सव सामग्री पण्य 
और पदार्थ ; 
(१३) “प्रत्याभूति” के अन्तर्गत हैँ कोई ऐसा आभार 
जो इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी 


बी 
न्ड् 
जा 

जज 


| 


४. ४ उपक्रम के लछाभों के किसी उल्लिखित राशि 
से कम होने की अवस्था में देने के लिये उठाया 
गया हो; 


(१४) “उच्चन्यायालय” से अभिप्रेत है कोई न्यायालय 
जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये किसी 
राज्य के लिये उच्चन्यायालय समझा जाता है, 
तथा इस के अन्तर्गत है-- 

(क) इस संविधान के अवीन उच्चन्यायारूय रूप 
में गठित या पुनर्गठित भारत साज्य-लेत्र 
में का कोई न्यायालय; तथा 
(ख) भारत राज्य-ल्षेत्र में का कोई अन्य स्यायालू 
कट जो इस संविधान के सब या किन्‍्ही 
प्रयीजनों के लिय संसद्‌ से विधि द्वारा 
खउच्चन्यायालय घोषित किया जाये; 


हु रु 
हर .. (१५) "देशी राज्य” से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य-ल्षेत्र 
ह जिसे भारत डोमीनियय की सरकार ऐसा 


राज्य अभिन्नात करती थी; 
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(१६) “भाग” से अभिप्रेत है इस संविधान का भाग; 


(१७) “निवृत्ति-वेतन” से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति 


को, या के वारे में, देश किसी प्रकार का 
निवृत्ति-वेतन चाहे फिर वह अंशदायी हो या 
न हो तथा इस के अन्तर्गत है उस; प्रकार 
देय सेवा-निवृत्ति-वेतन, उस प्रकार देव, उपदान 
तथा किसी भविष्य निधि के चन्दों को व्याज 
सहित या रहित तथा उन के अन्य जोड़ 
सहित या रहित लोटाने के लिये देव कोई 
राशि या राशियां; 

(१८) “आपात की उद्घोषणा” से अभिप्रेत है वह 


के 


उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) 
- के अधीन निकाली गई हो; 
(१९) “लोक-अधिसूचना” से अभिप्रेत हैं भारत के 
हे सूचना-पत्र में अयवा जैसी कि स्थिति हो, राज्य 
के राजकीय सूचना-पत्र में अधिसूचना; 
(२०) “रेल” के अन्तगत नहीं है-- | 

(क) किसी नगरु्षेत्र में ही पूर्णतया, स्थित द्रामवे, 

अथवा 

(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी 

. एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे 
संसद्‌ ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित 
किया हो; 

(२१) “राजप्रमुख” से अभिप्नेत है । 

(क) हैदरावाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति 
जो राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के निजाम 
के रूप में तत्समय अभिन्नात है ; 
जम्मू और:काइ्मीर राज्य. मेसूर राज्य 
के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति 
द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में 
तत्समय अभिज्ञात है ; तथा 


भारत का संविधान [२२१ 


हॉँ 


भाग १९--प्रकीर्ण --अनु ० ३६६ - 


(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (सर) में उल्लिखित 
किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति 
नो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख 
के रूप में तत्समय अभिनात हैं, 

तथा उस में उक्त राज्यों में से किसी 
के सम्बन्ध में, वह कोई व्यवित भी 
अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य 
के सम्बन्ध में राजप्रमुख की शक्तियां प्रयोग 
करने के लिये सक्षम तत्समय अभिन्नात है; 


(२२) “भासक” से किसी देणी राज्य के सम्बन्ध में 
अभिप्रेत है कोई राजा, प्रमुख था अन्य 
कोई व्यक्ति जिस ने ऐसी कोई प्रसंविदा 
या करार, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के 
खंड (१) में निर्दिप्ट है, किया था तथा 
जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक 
तत्समय आ ज्ञात हैं तथा उस के अन्तर्गत 
ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति द्वारा 
ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय 
अभिन्नात है ; 


इस संविधान की 


िप* 


(२३) “अनुसूची” से अभिप्रेत 
अनुसूची ; 

(२४) “अनुसूचित जातियां” से अभिप्रेत हें ऐसी 
जातियां, मूलवंश या आदिमजातियां अथवा 
ऐसी जातियों, मूलबंशों या आदिमजातियों 
के भाग या उन में के यूबव जो कि घनच्छेद 
इ४१ के अवीन इस संविधान के प्रयोजनों के 
लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं; 


(२५) “बनुसूचित आदिमजातिवां”! से अभिप्रेत हें 
एसी आदिमजातियां था. आदिमजाति-समदाय 


“९२ भारत का संविधान 
९ ९--अ्रकीर्ण --अनु ० ३६६-३ ६७ 
अथवा ऐसी आदिम-जातियों या आदिमजाति- 
समुदायों के भाग वा उन में केयूब जो 
कि अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस 
संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसू- 
चित आदिमजातियां समझी जाती हैं; 
(२६) “प्रतिभृतियों” के अन्तर्गत निधविपत्र भी हु 
(२७) “उपखंड” से अभिप्रेत है उस खंड का उपखंड 
जिस में कि यह पद आता हैं; 
(२८) “कराधान के अन्तर्गत हैं किसी कर या लाभ- 
कर का लगाना चाहे फिर वह साधारण या 
' स्थावीय था विशेष हो, और कर" का तदनु- 
सार अर्थ किया जायेगा ; 


(२९) “आय पर कर” के अन्तर्गत हैं अतिरिवत छाभ- 
कर के प्रकार का कर 
(३०) “उपराजप्रमुख” से प्रथम अनुसूची के भाग (ख) 
“ में उल्लिखित किसी राज्य के सम्बन्ध में 
वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति 
द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के रूप में 
तत्समय अभिन्नात हैं 


निर्वेचन, ३६७. (१) जब तक कि प्रसंग से अन्यबा अपेक्षित 
हो तब तक इस संविधान के नि्वंचन के हेंतु सावारण 
परिभाषा-अधिनियम १८९७, किन्हीं ऐसे अनुकूलनों और 

रूपनेदों के साथ जेसे कि अनुच्छेद इछ२ के अधीन 

में किये जायें वैसे ही छाग होगा जैसे कि 


मिव 


भारत डोमीनिवन के विधान-मंडरू के अधिनियम के नि 
लिये लागू हूं । 

(२) संविधान में संसद के या द्वारा निमित अधिनियर्मा 

या विधियों के किसी निर्देश में अथवा प्रवम अनुसूता के भाग 


हम 


भारत का गंविधान [२२३ 
भाग १ $-“प्रकीर्ण --अनु ० ३६७ 


(क) यथा भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडलछ 
' या द्वादा निमित अधिनियमों वा विधियों के किसी निदेद्र 
! अन्तर्गत यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल या राजप्रमुख 
दारा अध्यादेथ का निर्देश भी समझा जायेगा । 

(३) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये “विदेणी राज्य” 
से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई राज्य : 

* न्यू संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते 

हैं राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी दाज्य का विदेशी राज्य न 
होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसे कि आदेश में उल्लिखित किये 
जायें, घोषित कर सकेगा | 


3१ 
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क्र 


भाग २० 
संविधान का संशोधन 


हि के हा २६८. इस संविधान के संशोवन का सूत्रपात उस प्रयोजन : 
075 के हर लिये विधेयक को संसद्‌ के किसी सदन में पुरःस्थापित कर 
के ही किया जा सकेगा तथा जव प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन 
की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उप- 
. स्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून 
वहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता हैं तव वह राष्ट्रपति के 
समक्ष उस की अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक को एसी 
अनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के निवन्धनों के अनुसार संवि- 
धान संशोधित हो जायेगा : ह॒ 


परन्तु यदि ऐसा कोई संशोध त-- 


(क ) ६ अनुच्छेद प्‌्ड, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनु- 
च्छेद १६२, या अनुच्छेद २४१ में; अथवा 


(ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ 
या भाग ११ के अध्याय १ में; अथवा 

(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में : से (किसी में; 
अथवा ह 


(घ) संसद्‌ में राज्यों के ,प्रतिनिधित्व में; अथवा 


(ह) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में, 


कोई परिवर्तत करना चाहता हैं तो ऐसे उपवन्ध करने वाले 
विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये 
जाने के पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग 
(क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आवों 
के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विघान-मंलों से 
पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ! 


भाग २१ 
अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपवन्ध 


३६९, इस संविधान में किसी वात के होते [हुए भी इस 
संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालावधि में निम्नलिखित 
विपयों के बारे में विधि बनाने की संसद्‌ को इस प्रकार शक्ति 
होगी मानों कि ये समवर्ती सूची में प्रगणित हैं; अथत्-- 


(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची हुई (जिस के 
अन्तर्गत धुनी हुई रुई और विना घुनी रुई 
या कपास हैं), विनौले, कागज (जिस के अन्तर्गत 
समाचार-पत्र का कागज है), खाद्य पदार्थ 
(जिस के अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं), 
ढोरों के चारे (जिसके अ त खली भौर 

अन्य सारहृत चारे हें) कोयले (जिस के अन्तर्गत 


कोक और पथर-कोयला-जन्य पदार्थ हैं), 
लोहे, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के 


अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उन का उत्पा- 
दन, सम्भरण और वितरण; 


(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से 
सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध क्पपराध, उच्चतम- 
न्यायालय से भिन्‍न सब न्यायालयों का उन 
विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार 
ओर शक्तियां, तथा उन विपयों से किसी के 


सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली 


फीसों से अन्य फीसें, 


कन्‍्तु संसद द्वारा निभित कोई विधि, 


जिसे इस बनुच्छेद के 

जज अभाव कब बनाने के ह्यि इंररत उ् 
उपबन्धा था अभाव मे बनाने के लिये संसद्‌ सक्षम न होती 
उक्त बगछावधि की समाप्ति पर क्तमता छी मात्रा तक उस की 


समाध्ति से पर्द की गई 
दातों 


_ सकनना-्नकुआ. 9 हो जाने हल कक 
यथा का छान से छाटी गई दातों से 


६4 ₹५+ पा राम्धन्प स्घू्म अनावहान ह्वा जाय यगी 


राज्य-सूची में 
के कुछ विषगों 
के. में 
विधि बनाने 
छी संसद्‌ पी 
इस प्रकार 
अस्थायी 
पएक्ित मानों 
कि वे विषय 
समयर्ती सूची 
के हे 


क्षस्पु और 
'काश्मीर राज्य 
के सम्बन्ध में 

अस्थायी उप- 
जन्ध. 


२२६] भरत का संविधान 


भाग २१--अस्थायी तथा .अन्तंकॉलीन उपवन्ध- 
अन ० ३७० 


(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-- 


। (कं) अमुन्‍्दर जरे८ के उपवन्ध जम्म और काध्मीर राज्य 
के सम्बन्ध में छाग न होंगे; 


(ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि.व्नाने की संसद 
की शक्ति-- 


(१) संघ-सची और संमवर्ती. सूची में के जिन विषयों 
.. को राज्य, की सरकार से. परामर्श कर के 
राष्ट्रपति उन विषयों का तत्स्थानी विषय 

घोषित कर दे जो भारंत डोमी नियन में 
राज्य के प्रवेश की. शासित करने वाली 
प्रवेश-लिखत में उत्लिखित ऐसे विषय हैं जिन 


रा 


(२) उक्त सूचियों में-के। ज़िनःअत्य विपयों को उस 
राज्य + की सरकार की;सहमति से राष्ट्रपति 
आदेश द्वोरा उल्लिखित करे उन विषयों तक 
पतीमित होगी ।7 7; । 

< ,>व्यास्या:--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार 
से अभिप्रेत है वह व्यवित ' जिसे राष्ट्रपति १९४८ की माचे के 
“पांचवें .दिन. निकाली गई मंहाराजा की ।|उदघोपणा के अधीन . 
:तत्सेमय पदस्थ मेंत्रिग्परिषद्‌ का मत्रणा 'के.अनसार कार्य केसे 


, बाला जम्म और काइ्मीर का मंहाराजा तत्समय अभिनज्ञात करता 


(ग) अनुच्छेद १ के और इस अनच्छेद के उपवन्ध उस 

राज्य के सम्बन्ध में छागू होंगे; . . - 

(घ) इस संविधान के उपबन्धों में से ऐसे अन्य उपवन्ध 
, ऐसे अपवादों और रूपभंदा के साथ उस राज्य 
ः क्े बारे में लागू होंगे जसे कि टाप्ट्रपति आदेश 


द्वारा 5 ह्लिखित कर 


भारत फा संविधान (२२७ 


भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपवन्ध-- 
अनु ० ३७०-३७१ 
परन्तु ऐसा कोई आदेश जो उपखंद (स्व) 
क्री कंडिका (१) में निर्िप्ट राज्य के प्रवेश- 
लिखत - में “उल्लिखित< विपयों : से -.न्वम्वद्ध 
हो राज्य की सरकार - से पढ़ाम्े किये 
5 बिना ने निकाला : जायेगा: 
परन्तु यह और भी कि ऐसा 'कोई आदेश, जो 
. अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट विषयों से 


पु 
लक 
४ 


भिन्‍न विषयों से सम्बद्ध हो, उस सरकार 


वी सहमति के बिना न निकाला जायेगा । . 
(२) यदि उस राज्य की सरकार द्वारा खंड (१) के 
उपखंड (ख़) को कंडिका (२) में अबवा उस खड के उपल्ेड 


(घ) के दूसरे परन्तुक में निर्दिप्ट सहमति, उस राज्य के लिये... 


संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के बुलाये जाने 
से पहिले, दी जाये तो उस ऐसी सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय 
के लिये रखा जायेगा जैसा कि वह उस पर ले । 

(३) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपवन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा 


कि यह अनुच्छेद ऐसी तारीख से प्रवर्तनहीन, अथवा ऐसे अपवादों 
और हझूपभेदों के सहित ही प्रवर्तन में, होगा जैसे कि वह * 


उल्लिखित करे : - । ल्‍ ८ 
परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से 
पहिले खंठ (२) में निरद्दिप्ट उस राज्य की संविधाननसभा की 
सिपारिश आवश्यक होगी । 
२७१ इस संविधान में क्रिसी बात के होते हुए भी इस के 
प्रारम्भ से दस वर्ष की काहावधि के भीतर ओेववा किसी ऐसी 


डे 


इेधतर या अल्यतर फालावधि के भीतर, जिसे किसी राज्य के 


[का 


दारे ऊ ० मंसद " र्घाः ट होना उपबबन्धित श्द्र्ज थे अलजजजर न 
बार मे ससद्‌ विधि द्वारा उपबन्धित करें, प्रथम बननुसचा के 
च्ज पड 


ऋण (सी) में उत्छिसित प्रस्मेक 
ब्द्द (स) मे उाहलाजत प्रत्त 


हित 


: राज्य की सरकार राष्ट्रपति के 
न री 
आम ःू 


साधारण सिय॑ 235 25 पोगी तथा ऐमे दि हैं नम फ्त 
साधारण नियंत्रण का लघीन होगी. तथा ऐसे विशिष्ट विदेशों ग, 
ह#०) 


द्द 
न 2 5 ध् 
यदि कोई हों, शन॒वर्तन करेंगी 


4 
का रमातपति समय समय पर दे 
सरदार द्रवात समय समय पर दे : 


द्‌ 
परस्े साटपति धाठेत दास निर्देश टे मेगा कि रूस हा 
इस साप्टूपात आदेश द्वागा निरदेश दे सदेगा वि इस कअनच्छद 


प्रघम बतु - 
सूची के भाग 
(घ) मेंफे 
राज्यों पे 
दिफय में 
तस्यायी उप- 


बर्ए , 


रर८] ; भारत का संविधान 


3 भाग २१--अस्थायी तथा अन्‍न्तर्कालीन उपबन्ध-- 
' अनु ० ३७१-३७२ 


के उपवन्ध उस आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को लागू 


न होंगे । ह 
धर्तेमान वि- ३७२ (१) अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का: 
धियों का. निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपवन्धों. के 


प्रृतत तने अधीन रहते हुए इस हूँ[संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 

०८ भारत राज्यजक्षेत्र में सब प्रवृत्त विधि उस में तब तक प्रवृत्त बनी 

अगले रहेगी जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित न की जाये । 

: : (२) भारत राज्यलक्षेत्र में किसी ग्रवृत्त विधि के उपबन्धों 
[ को इस संविधान के उपवन्धों से संगत करने के प्रयोजन से 
(६ राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे अनुकूलन और -रूपभेद' 

चाहे निरसन या चाहे संशोधन द्वारा, कर सकेगा जैसे कि आवश्यक 

या इष्टकर हों तथा उपवन्ध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी” 
तारीख से ले कर जैसी कि आदेछय में उल्लिखित हो, ऐसे किये गये 
; अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही प्रभावी होगी तथा 
ऐसे किसी अनुकूछन या रूपभेद पर किसी न्यायारूय में आर्पक्ति, 
 म-कों जायेगी । ५. . य ! 
(३) खंड (२) की कोई वात-- . ' ; 
(क) राष्ट्रपति को इस संविवान के प्रारम्भ से “दो 
«५-१ १४ -वर्ष की-समाप्ति के परचात्‌ किसी विधि का 
: ., - . कोईअनकरून या रूपभेद करने की शवित ' 
देने वाली; अथवा 7” , हो 
(ख) किसी सक्षम विवान-मंडल या अन्य. सक्षम, 
* ब्राघिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के 
3 < « अधीन अनुकलन या रूपभेद की गईं किसी विधि 
. -.. को निरसित या संशोधित करने से रोकने वाली 
न समझी जायवेगी। , दा 
: व्यास्या १--इस अनुच्छेद म “अ्रवृत्त विधि” पदावलि. के -- 
अन्तर्गत हैं कोई विधि जो इस संविवान के प्रारम्भ से-पूत्र भारत 


भारत का संविधान [२२५ 
भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपवस्ध-- 
अनु० ३७२-३७ डरे 


राज्य-स्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
पारित या निमित हुई हो तथा पहिले ही निरसित न कर दी गई 
हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब पूर्णतः: अथवा किन्हीं 
विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तत में नहों । ' 

व्याख्या २--भारत राज्यक्षेत्र में के किसी विधान-मंडल या 
अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित किसी ऐसो विधि का, 
जिस का इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य-क्षेत्रादीत 
प्रभाव तथा भारत राज्य-क्षेत्र में भी प्रभाव था, उपरोक्त किन्‍्हीं 
अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव 
बना रहेगा। ह 


व्यास्या ३---इस अनुच्छेद की किसी वात का यह अर्थ न 
किया जायेगा कि वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को, उस की 
समाप्ति के लिये नियत तारीख से, अबवा उस तारीख से, जिस को 
कि, यदि यह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता, तो वह समाप्त हो 
जाती, आगे प्रवृत्त बनाये रखती हूँ । | 

व्याख्या ४.--किसी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन- 
अधिनियम १९३५ की धारा ८८ के अधीन प्रस्यापित तथा 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले प्रवृत्त अध्यादेश, यदि 
तत्म्थानी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहिले ही वापिस न ले लिया 
गया हो तो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ अनुच्छेद ३८२ के खंड (१) 
फे अधीन कृत्यकारिणी उस राज्य की विधान-सभा के प्रथम अधि- 
वेशन से छ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्ततहीन होगा, तथा इस 


अजज््पाए7ा 


किसी अध्यादेश को उद्त कगलावधि से आगे प्रक्‍त्त रे 
केसी अध्यादेश को उक्त कालावधि से आगे प्रवत्त बनाये रखती हे 
हर] 


शव 
शव 


घ 


5 ४००7६ 

जब न सा शििचआ तक ० | ग्व डल छ को क््घा ०48 संसद 

वि तक अनुच्छद रृए का खंड छ का अधान संत 
न्‍ ब्द्ः 


उपयन्ध मरे, अथवा उबर तक शुस संविः 5 हे 
उवदत्ध ने कर, अमबवबा हब तका इस संविधान के प्रास्म्तन के 
समाप्त ने हो, जो भी इन में से पहिले हे 
समाप्त ने हो, जो भी इन मे से पहिले हो, तब 
लगी ्् पक कक का 2; 
दा उप कनच्छेद ऐसे प्रभादी होगा गरी कि उस के सह 
७ उपत बनुस्छद एस ब्रनादा हक्वरामा माना वि उस का संट (४) 


- कि पर बार # 
हक] ४० $ब कक. >फलकनन-फुन-मक 
जार [ ७) मे संसद 
| 


परचात त्‌ एका बंप 


हे प्रति मिसी निर्देश के स्थान में राप्प्पत्ति मे 
नी 


निवारक 
भरोध में रखे 


गये व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में 
शुष् अवस्पायों 


प॑ आदेश देने 
. की राष्टपत्ति 
की दाव्ति, 


फेडरलन्याया- 
छय क न्याया- 
घो्ों के तथा 
फेडरलन्याया- 


छय में मयवा 


सपरियद्‌ 
उम्लाट के, 
समक्ष लम्बित 
कार्यवाहियों 
के; वारे में 
छपबन्ध . 


२३० | भारत का संविधान 


भाग २१--अस्थाया तथा अन्तकालान -उपवन्ध-- 


अन ० ३७३-३७४ 


प्रति निर्देश, तथा जज - उपसंडों म॒ संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी विधि. 


के प्रति निर्देश के स्थान. में राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये आदेश का.. 
निर्देश, रख दिया गया हो । | 

३७४, (१) इस सं।वधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेचरल-* 
न्यायालय में प्रदस्थ-न्यायाघीश, यूदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके 
हों, ऐसे प्रारम्भ पर उच्चतमन्यायालूय के न्‍्यायावीश हो जायेंगे. 
तथा तत्पच्च्यृत्‌. ऐसे वेतनों ओर भत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी . और. 
निवत्ति-वेतन- के विषय में ऐसे अधिकारों का हवक रखेंगे जंसे. कि.. 
उच्चतमन्यायालय के न्यायाघीचों के वारे में 'अनुच्छेदः १२५ के. 
अधीन उपवन्वित हैं। 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर फेडरलन्यायाल्य म्‌ ल म्वित 
सभी व्यवहार-वाद, अपीले और कार्यवाहियां, चाह व्यवहार, 
सम्बन्धी चाहे दाण्डिक, उच्चतमंत्यायाल्य को चलो गई रहेगी, , 
तथा उच्चतमन्यायालय को उन के सुनने तथा निर्धारण करने का 

क्षत्रातथकार होगा तथा फेडरलत्यायालय के, इस संविधान के 

प्रारम्भ से पहिले सुदाये या दिये गये निर्णयों और आदेशों का 
ऐसा वल औरं प्रभाव होगा मानों कि वे उच्चतमन्यायाल्य द्वारा 
सनाये या दिये गयें हों।[। . / गा 


(३) इस झ्ंविधान की कोई वात भारत राज्यजक्षेत्र में के: 
किसी न्यायालय के. किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की, या के: 
विषय में,-अपीलों या याचिकाओं को निवटाने के लिये सपरिवद्‌.. 
सम्राट के क्षेत्राविक्रार के प्रयोग को वहां तक. अमान्य न के रेगी 
जहां तक-कि ऐसे ल्षेत्राविकार का त्याग विधि द्वारा प्राधिकृत 
हैँ तथा ऐसी किसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारम्भ 
के परचात दिया गया सपरिपद्‌ सम्राट्‌ का कोई जावश सठ प्रयो 
जनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानों कि वह उच्चतमन्यायालबय द्वारा 
उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय के दर संविधान 
द्वारा दिया गया है, दिया गया कोई आदद या आज्ञप्ति हो ।. 


(४) इस संविवान के प्रारम्भ और -से; प्रथम :अनुसूचा 


भारत का संविधान.. .. [२६१ 


भाग २१--अंस्थायी- तथा: अन्तकलीन- उपवन्ध-- 
अन ० 303४-३७ ६ 
क भाग (ख) में उरिलेखित किसी राज्य में छन्‍्तःपरिषद्‌ के रूप 
में कत्यवारी प्राधिकारी का उस राज्य में के किसी न्याबालूय, के 
किसी निर्णय, आज्ञप्ति या जादेश की अपील यथा याचिका , को 
हण या रिबटाने का क्षेत्राधिकांर समाप्त हो जायेगा तथा ऐसे 
प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रान्म्भ पर रूग्वित सब अपीले और 
अन्य कार्यवा हियां उच्चतमन्यायालय को भेज दी जायेंगी और उस 
द्वारा मिवटाई जायेगी। 
(५) इस अनुच्छेद के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये 
॥ और उपबन्ध बना सकेगी । 

३७५. भारत राज्य-प्षेत्र में सर्वत्र व्यवहार, दंड ओर राजस्व 
छत्राजिवषार वाले सब न्यायालय तथा न्यायिक, कार्यपालक और 
अनुसचिवीय प्ररधिकारी और पदाधिकारी इस संविधान के उप- 
बनन्‍्धों के अधीन रहते हुए अपने अपने दुत्यों को करते रहेंगे। 


न (२) में किसी बात के 
हिते हुए इस संब्धान के प्रारम्भ से ठोक पहिले किसी प्रान्त में के 


रे >कज>+ “पक न 


उच्नन्यायालय वा पदश्य न्यथायाधीय,- यदि वे अन्यथा पसन्द ने 


४ 
४६. (१) अनुच्छेद २१ 


१ 


कि हा 


दर चुके हा, एस प्राग्न्न पर तत्ययानी राज्य थे; उच्चछन्यायालंय 
हु # भतों ७ 

पे; स्थाराधाध हा जायग तथा दत्पय्चाता ऐसे बवेतनों थीर भर 
ध्ा अनपस्विति-छीं के दिप 5 
दवा अनुपारथात-एडा अनुर नंद त्तिदेतन के विषय में ऐसे 
धपिदारोीं रा अधा गगोंगे 5३ 
आधवारों गया हवा रगोगे असे कि उच्चन्यायासल्य के न्‍्यायोधीतों 
मा तार जल दफ्तर घर त+ क० क क '5+० » ७ रे 

नए मं अनुस्छद २०६१ के जधपोन उपचन्दत हैं । 


संविषान के 
उपबन्धों के 
अद्दीन रहू कर 
न्यायालयों, 
प्राधिकारियों 
भौर पदा- 
घिफगरियों 
पग कृत्य 
करते रहना 


उच्च न्या- 
याल्यों पे 
न्यप्यापीशोः 
के बारे में 


उपयन्ध 


भारत का संविधान ,, (िच्३- : 


भाग २१--अस्थायी तथा. बन्‍्तर्कालील उपवन्ध-- . , 


अन ० _३७८-३७९० 

| के छिये सेवा करने वाले किसी लोकसेवा-आयोग के १दस्थ सदस्य 

| जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, यथास्थिति तत्स्थानी 
राज्य के लोकसेवा-आयोग के सदस्य अथवा त्त्स्थानी राज्यों की 

[ आवश्यकताओं के लिये सेवा करने वाले संयुक्त राज्य-लोकसेवा- 
आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) 
ओर (२) में किसी वात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद वे 
खंड (२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावंधि की 
जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठोक पहिले ऐसे सदस्यों को छागू नियमों के 
अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे । 


३७९, (१) जब 'त्क कि इस संचिधान! के उयवन्धों के 


अधीन संसद के दोनों सदन सम्यक रूप से गठित ने हो जायें : 


तथा प्रथम सत्तु में अधिवेशित होने के लिग्रे आहृत व हो जायें 
त्व तक वह निकाय, जो भारत, छोमीनियन की संविधान-सभा 


के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कृत्यकारी ' 
था, अन्तकलीन संसद हीगा तथा इस संविधान के उपवन्धों:' 
द्वारा संसद को दी गई सच छावेतयों का प्रयोग और कततंब्यों 


७ पलछन कारगा। 


व्याग्या,--इस खंड के प्रयोजनों के लिये भारत डोमीनियन की'' 


संविधान-सना के/अन्तर्गत-- 


| (१) किसीहएराज्य या अन्य' राज्य-सेत्र का; जिन के प्रेति- 
निधित्वभुके लिये खंड (२) के अधीन उपयन्ध* 


है, प्रतिनिधित्व करने|के लिये चुने गये सदस्य) तथप 
ते क्षमा में लाकस्मिक रिकतता की पति के छियें” 


ि 
8 । 
ब्ज्ज्ल 
6] 
ही । 


कि ८ य के] ० १8 
चून गये सदस्थ,/ हक ४95 

(भीहोंगे। बा कम ४ ४४.३ 
( ४ (२) हदाष्ट्रपति नियमों द्वारा-- 7 कब 

| पा ० तह ध + करन 


लाने 


( ) हु ) / अधान, इृत्यकारणाी . अन्सन 





जब या उन्य रा कन््तत्र 


प्रा्ग्न 
0 8। 


अन्तर्कालीन 
संसद तथा 
उस के अध्यक्ष 
बौर उपाध्यक्ष 
के बारे में 
उपयन्ध, 


रर३े४ भारंतं का संविधान 


भाग २१--अंस्थायी तंथो अन्तर्कालीन--उपबन्ध--.- 
ह अनु० ३७९ 


से ठीक पहिले भारत डोमी नियन की संविधान- 
सभा में न थोां, प्रतिनिधित्व के- लिये, 
(ख) अन्तर्कालीन संसद में ऐसे राज्यों या अन्य राज्य- 
क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिस रीति से बने जायेंगे 
0 . उस के लिये, तथा 
« .- (ग) ऐसे प्रतिनिधियों. की .जो अहैताएं चाहियें उन 
। के लिये, 
उपबन्ध कर सकेगा।| (5: «४ 
(३) यदि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा का कोई 
पदस्य १९४९ के अक्ट्वर के छठे .दिन अथवा तत्पदचात इस 
पंविधान के प्रारम्भ से पहिले-. किसी समय किसी राज्यपाल-प्रान्त 
अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (ख). में उल्लिखित किसी राज्य 
के तत्स्थानी किसी देशी: राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य 
प्र अथवा किसी ऐसे राज्य - का , मंत्री. था ठो इस संविधान के 
ग्रम्भ से ले कर संविधान-सभा में ऐसे सदस्य का स्थान, यदि 
उस का उस सभा का सदस्य होना इस से. पहिले ही समाप्त 
; हो गया .हो, रिक्त हो, जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्‍्तदा 
प्राकस्मिक रिक्‍्तता समझी जायेगी । 


(४) इस वात: -के होते. हुए भी कि भारत डोमीनियन 
गि संविध्यान-सभाः में ऐसी कोई रिक्‍तता, जैसी कि खंड (३) 
वें वणित है, उस खंड के. अघीन नहीं हुई है, इस संविधान 
फे- प्रारम्भ से पहिले ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिये पग उठाया 
वर सकेगा किन्‍्त ऐसे प्रारम्भ से पहिले उस रिक्तता की पूर्ति के 
लेय चने हुए किसी व्यवित को उक्त सभा में अपना स्थान 
हण करने का हक्‍क तव तक न होगा जब तक कि रिक्‍तता 
[स प्रकार न हों जाये।.._ ठ 

(५) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
[हिले भारत शासन-अधिनियम १९३५ के अधीन डोमीनियन 
वेघान-मंड़ल के रूप में कृत्यकारिणी संविधान-सभा के अध्यक्ष 


ल्‍ 
तह 


आारत का संविधान [२३५ 


भाग २१--अस्थायां तथा, अन्तकालान उपतब्ध-- 
अन ० ३७४९-२८२ 
था उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थ था, वह ऐसे प्रान्म्म पर खड़ 
(१) के अवीन छृत्यकारिणो अन्तकॉलोन संसद का यवास्थित्ति 


अध्यक्ष या उपाह्यक्ष हामा । है 6४2: + 


३८०, (१) एसा व्यक्ति, जिसे उसः बारे मे भारत डोमीनियन राष्ट्रपति के 


॥। 


(७ 


की मंविवान-सता।ने निर्वाचिता।कर लिबपहों>#>मारत का तव॑ वारे में 
तक रदाप्ट्रपति होगा जबःतकः कि भागःःणु< अध्याय १ में. पाउत्य 
बन्तविप्द उँपवन्धों के कनुसाद “हाप्ट्रपति निर्वाचित न हो जाये 
तथा अंबने पंद की अहण 

(२) भारत डोमीनिवं्न'!क्री” संविधानस्समा द्वारा इस 
प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति के पद में, उस छी 'मृत्यु, पदत्याग या 
हटाये जाने के कारण-था ,कन्यवा, कोई रिक्तता होने पर उस 
की पूर्ति अनच्छेद.,३४५ के अधीन-:कृत्यकारिणी अन्‍्तर्कालीन 
संतद्‌ द्वारा उसे लिये -निर्वाचित व्यवित:- से की . जाबेगी तथा जब 
तक ऐसा” व्यक्ति: नि्रच्चित-त हो झाव;-तुक _ भारत का मुख्य 
स्यायादिपति साप्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ॥.. 

१८९. 'ऐसे' व्यक्ति, भिन्‍्हें राप्ट्राति उस लिये नियक्‍्त राष्ट्रपति की 
करे, इस संवित्रान के अपीन राष्ट्रपतिः, क्षी; मंत्रि-परियद्‌ के. मेंलि-परिषद. 
सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुतितयां इस प्रकार न की जायें 


तब तक इस संवियाल के प्रान्म्न से ठीक पहिले भारत टोमीनिम्रन 


० 


43% “५ 5 पका, 
ते दार की ॥7:7)35: “7. 


के 


के लिये मंदियों के राय में हि 
का लिए मंदियों के ऋझाप में पदस्थ सब्र व्यक्षित ऐसे प्रारम्भ पर 


डप् 5६ -< बन इज -ओई >> के जिफ> मं 
इस संवियाल ने अप्रीन राग्टपति की मंत्ि-परि/ दे के सदस्य हो 
हि 
>> 


बने नहूगे है। 


+ 


४३ 
१) जब तक प्रन्‍मभ अनुसूची के भाग (का) में उल्छि-. प्रष्म अनु- 
राज्य दे दिवान-मंद्ल का सदन या के सदन इस संविधान गची रे भाग 





के उपबन्धों के अयोन सम्यक् झंप से मदित ने हो जायें कि) में हे 
सया प्रबस सतत में सवविधित होने के लिये आहत न हो जायें. यों हे 
हे फल हे ध् अंनतबवगेत्तीन डे का 
पद सह इस संवियाद के प्रारम्भ से ठीक पहिले नत्स्यानी प्रान्‍्तन ० 
के हतयवाारी वियवान-मंए्त् का सदन, था के सदन, ईस' संदिधान कक 
के उपबन्धों द्वारा एसे राज्य के विधान-मंदद के सदन या उपकाए, 


उपरन्ध, 


. जड8] सारत का संविधान 


. भाग २१-अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध._ 
अनु ० ३८२-३८३ 


सदनों को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग तथा कतैव्यों का पालन 
करेगा या करेंगे | 


(२) खंड (१) में किसी वात के होते हुए भी जहां कि 
इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा 
के पुनंर्गठत के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया 
है वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ निर्वाचल इस प्रकार पूरा किया 
जा सकेगा मानो कि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं आया है 


. तथा ऐसी पूनर्गंठित सभा उस खंड के प्रयोजनों के लिये उस 


- व्यक्ति. किसी . प्रान्त में राज्यपाल के रूप में पदस्थ हू 
४. बह. ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लि- 


[ खित तत्स्थानी, राज्य, .का राज्यपाल, तब तक होगा जब तक 


प्रान्तत की विधान-सभा समझी जायेगी ॥ 


(३) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के 
अथवा विधान-परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति के रूप में 
पदस्थ था, ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में 
उल्लिखित तत्स्थानी राज्य की विधान-सभा का यथास्थिति वध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष अथवा, विधान-परिषद्‌ का यथास्थिति सभापति या 
उपसभापति होगा, जब तक कि वह सभा या: परिषद्‌ खंड (१) 


६ के६&अघीन कृत्य करती हूं 


. परन्तु जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त 
की विधान-सभा के पुनर्गठन के लिये साधारण निवरचिन का 
आदेश दे दिया गया है तथा ऐसी पुनर्गठित सभा का प्रथम 
अधिवेशन ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ होता हैं वहां इस, खंड के 
उपवन्ध लाग न होंगे तथा ऐसी पुनर्गेठित सभा अपने दो सदस्यों 
को क्रमशः अपना अध्यक्ष औरं उपाध्यक्ष होने के लिये निर्वाचित 


करेगी । जे | 
३८३. . इस .. संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले जो 


4 


त्रा 


नी. 


है 
र 


भारत का संविधान : २३७ 


भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपवन्ध-- 
अनु ० ३८३-३८६ 
० आप 


के भाग ६ के अध्याय २ के उपवन्धों के अनुसार नया राज्य- 
पाल नियुक्त न हो गया हो और उस ने ,अपना पद ग्रहण 
न, कर लिया हो।: 
३८४. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य का राज्यपाल उस लिये नियुक्त 
करे, इस संविधान के अधीन राज्यपाल की मंत्रि-परिवद्‌ के 
[सदस्प होंगे तवा जब तक निवुक्तियां इस, प्रकार न की जायें 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्ल्यानी 
आन्त के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति] ऐसे 
प्रारम्भ पर इस संविधान के अवीन उस राज्य के राज्यपाल 
की मंत्रि-परिपद्‌ के सदस्य हो जायेंगे। तया उस| रूप .में 
'दस्थ बने रहेंगे । भ] 


३८५. जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (ख़) में उल्लि- 
खत राज्य के [विवान-मंडल का सदन या के !!सदन इस , 
संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक्‌ रूप से गठित न हो 
जायें तथा प्रथम सत्त्‌ में अधिवेशित होने के लिये बाहूृत न 
हो जायें तव तक वह निकाय या प्राधिकारी, जो एस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्वानी देशी राज्य के विधान-मंडल के 
रूप में कृत्यकारी |[थवा, उस प्रकार उल्लिखित राज्य के विधान- 
मेंडल के सदन था सदनों को इस संविधान के उपबन्धों : 
द्वारा दी गई थक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पान करेगा। ; 

३८६. ऐसे [व्यक्ति |,जिन्‍्हें प्रथम[वनुसूची के भाग [(ख) में | 
उल्लिखित राज्य का राजप्रमुल , उस |;लिये ५ नियुक्त [ करे,(इस 
संविधान के अयीन[ ऐसे राजप्रमुख की मंत्रियपरिषद्‌ के सदस्य 
होंगे, तथा जब तक नियुत्तितयां इस प्रकार न की जायें [तब 
तक इस संविदान के बुप्रास्म्म से ठोक , पहिले तत्स्थानी देशी 
राज्य के खिये मंत्रियों के रूप पदस्थ सब - व्यक्त (ऐसे 


प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीना। ऐसे राजप्रमल की म॑ंद्रि- 


म्पिद के सदस्य जायेंगे तथा उतत रूप में 
परिषद्‌ के सदस्थ हो जायेंगे लथा उस रूप में पदस्थ 
रिपदू ् 
चने ऋहेंगे । 


तन | न नम जन 


शज्यपालों की 
पंत्रि-परिप द्‌, 


प्रघम अनुसूची 
के भाग (स) 
में के राज्यों 
के अन्तर्कालीन 
विधान- ; 
मंरलों 

बारे में 


उपदबन्ध, 


प्रपम बनुसची 
ऐे भाग (शा) 
उफ्ले राज्यों 
की संध्रि- 
परिषद्‌, 


: श३८] _ >ज्षारत की संविधित - 


भाग २१--अस्थायी-तथा>अन्तर्कालीन उपबन्ध-..- 
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३८७, इसं-3 संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की काला- 
न्‍्वेधिः में इसे संविधान के उपवन्धों में से किसी के अधीन 
किये ग्रये निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये भारत या उस के 
किसी .माग. की . जनसंख्या को निर्धारण इस संविधान में 
किसी... वात:. के .होते हुए भी, ऐसी रीतिं से किया जा सकेगा 
जया कि राष्ट्रपति आदेश' द्वारा निदेशित करे तथा ऐसे आदेश : 
द्वारा विभिन्न राज्यों तथा विशिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न । 

_ उपबन्ध बनाये जां संकेंगे। ४८ 


. ३८८, (१) अनुच्छेद ३७९ के खेंडे (१) के अधीन कृत्य- 
कारिणी अन्तर्कालीन संसद के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक 
रिक्तताओं की पूर्ति, जिस के अन्तर्गत उस अनुच्छेद के खंड 
-(३) और (४) में निर्दिष्ट रिंकंतायें भी हैं तथा ऐसी खित- 
स्पाओं - की .पृति से सम्बद्ध सब “विपियों “का (जिन के बच्तर्गत 
१ऐसी रिक्‍्तताओं की पूर्ति के लिये 'निर्वांचचों से उद्भूत या संसवत 
शंकाओं और विवादों का विंनि३चंय करने भी हैं) विनियम न-- 


(क). राष्ट्रपति उस वारें में जो नियम बनायें, उन के 
अनुसार, तथा .. 

(ख) जब तक; इस प्रकार्‌ निम्रमम न बने तव तक बथा- 
स्थिति -भारत डोमीतनियन की संविधान-सेभा में 
की आकष्मिक रितृताओं की पूर्ति के समय 

| . अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 

! ८07: 7 -- बसी खितताओं की पूति से तथा तत्संसवत विषयों 

८5 ४ />» से सम्बद्ध , प्रवत्त, नियमों में, वेसे प्रारम्भ 

.. से पहिले उस सभा का सभापति तथा 

.... ततल्परचात भारत का राष्ट्रपति जो अपवाद 

.__ और रूपभेद करे उन के अधीन रह कर उन 

नियमों के अनुसार, 


होगा: की. अत 


भारद का संविधान ई्र्र्र 


भाग २१--अस्थायो तथा अन्तर्कालीन उपवन्ध-- 
अनु ० ६८८ 


बन 


परन्तु जहां ऐसा कोई स्थान, जैसा कि इस खंड में 
वर्णित हैं रिक्त होने से ठीक पहिले ऐसे व्यक्ति द्वारा घारित 
या जो अनुमूचित जातियों का अबवा मुस्लिम या सिक्ख 
समुदाय का हा तथा यवास्थिति किसी प्रान्त का अथवा प्रथम 
अनुसूची के भाग (क) में- उल्लिखित किसी दाज्य का 
प्रतिनिधित्व करता रहा है वहाँ जब तक कि यवास्विति 
संविधान-सभा का सभापति अथवा भारत का राष्ट्रपति अन्यथा. 
उपबन्ध करना आवश्यक या वांछतीय न समझे तब तक ऐसे 
स्थान की पूति करने वाला व्यवित उसी समुदाय का होगा : 


परन्तु यह और भी कि किसी प्रान्त या प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने 
वालि सदस्य के स्थान में ऐसी किसी रिक्‍तता की पूति करन 
के लिये निर्वाचन में यवास्थिति उस प्रान्त की या तत्स्थानी राज्य 
की या उस राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक सदस्थ को भाग 
लेने और मत देने का हवक होगा। 


व्याख्या,--इस लंड के प्रयोजनों के लिये-- 


(क) जो सब जातियों, मूहवंश या आदिमजातियों 
अथवा जातियों, मूलवंधों या आदिमजातियों 
के जो भाग या में के जो यूथ भारत-शासन 
(अनुमूलित जाति) आदेश १०९३६ में किसी 
प्रान्त के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के 


नाम से उत्लिखित हें दे सब तक उस प्रान्त 
अथवा तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनसचित 
जातियां समप्ती जायेंगी जब तक कि उस 
तस्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३४ 
के खंद (१) के अधीन अनुसूचित जातियों को 


उल्लिखित करने वाली के 


4 नर 


ष्र्य 


थे अधिसूचना राष्ट्रपति , 


दागा न निकाल दी गर्द हो ; 


ध्य 


० कथा ओाओाण : एककार 


5 


पैमीनियन 
विधान-मंडल 
तथा प्रांतों 
झोर देशी 
राज्यों के 
विघान-मंडलों 
म॑ लम्वित 
विधेयकों के 
बारे में 
उपवन्ध, 


इस संविधान 
के प्रारम्भ 
झोर १९५० 
की ३१ मार्च 
के बीच प्राप्त 
या उत्तयापित 


या ध्यय किया 
हुआ घन. 


5 


रेंड९], - ु भारत का. सं विधान 
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(ख) किसी प्रान्त या राज्य में की सब अनसचित जातियां 
ः “एक हीं समुदाय समझी जांयेंगी । 


(२) ; अनुच्छेद ३८२ या अनुच्छेद ३८५ के अघीन कृत्यकारी 
राज्य के विधान-मंडल के सदन. में के सदस्यों के स्थानों. में आकस्मिक: , 
रिक्तताओं की पूति तथा. ऐसी ,रिक्तताओं की पूर्ति से संसकत सत्र 


: विषग्नों. का (जिन के अन्तर्गत. ऐसी रिक्‍्तताओं की पूर्ति के- लिये. . 


निर्वाचतों से उद्दभूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिइ्चय 
भी है) विनियमन, ऐसी रिक्तताओं. की पूर्ति. को शासित तथा ऐसे 
विषयों का विनियमन् करने वाले ऐसे. उपब्न्धों के अनुसार, जो इस 


संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवत्त थे, ऐसे अपवादों और रूपभेदों 


के अंधीन रह कर जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे, होगा । 


३८९. कोई विधेयक, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिलें भारत डोमीनियन के विधात्त-मंडल में अथवा किसी 
प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में रूम्बित था, किसी 
ऐसे प्रतिकूल उपंबन्ध के अधीन रह कर जो यथास्थिति संसद 
अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडलू द्वारा इस संविधान के 
अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया' जाये, यथास्थित संसद्‌ में 
अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में इस प्रकार चाल 
रखा जा सकेंगा। मानो कि भारत डोमीनिंयन के विधान-मंडल 
में अथवा उसे प्रान्त या- देशी रॉज्य_ के विधान-मंडल में उस 
विधेयक के बारे में की गई कार्यवाहियां संसद्‌ में अथवा तत्स्थानी 
राज्य के विधान-मंडल में की गई थीं । 


३९०, भारत की पज्ंचित निधि. से, अथवा किसी राज्य की 
संचित निधि. से, तथा, इन निधियों में से किसी से धनों के 
विनियोग से, सम्बद्ध इस संविधान के उपवन्ध उन घनों के 
सम्बन्ध ,में लाग न होंगे जो घन... कि इस संविधान के श्रारम्भ 
के दिन तथा . १९५५, की. मार्च : के .. ३१व् दिन के वीच, 
इन दोतों द्विनों, को. सम्मिलित क़र.के,-भारत सरकार या किसी 
राज्य की सरकार हारा: |ग्राप्त-- या उत्थापित या व्यय किये गये 


[२४१ 
8: 
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भारत का संविधान-- 


हों तथा यदि उस कालावधि में किया गया कोई व्यय, प्राधिकृत 
ब्ययः की किसी ऐसी बनुसूची में उल्लिखित हूं जो भारत 
डोमीनियन के गवर्नर जनरल या तत्स्थानी प्रान्त के राज्यपाल 


द्वारा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के उपवन्धों के अनुसार | 


प्रमाणीकृत हैं अबवा राज्य के राजप्रमुख द्वारा ऐसे नियमों 
के अनुसार, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी 
' राज्य के राजस्वों में से व्यय  प्राधिकृत करने के लिये 


लागू थे, प्राधिक्त कर दिया गया हे तो वह व्यय सम्यक्‌ रूप 
से प्राधिकृत किया गया समभा जायेगा । 


९१, (१) यदि इस संविवान के पारित होने तथा इस 
के प्रारम्भ के बीच में किसी समय भारत-शासन-अधिनियम 


३५ के उपबन्धों के अथीन कोई क्रिया की जाती हैं जिस के 
लिये राष्ट्रपति की राय में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में 
कोई संशोघन अपेक्षित हूँ तो दाप्ट्रपति, इस संविधान में किसी 
58 बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उक्त अनुसूचियों में ऐसे संशोधन 

कर सकेगा। जैसे कि इस प्रकार की गई क्रिया को प्रभावी 
बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे 

नुपुरक, प्रासंगिक और आनुपंगिक उपवन्ध भी अन्तविष्ट हो सकेंगे 
जैसे कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे । 


न्।् 
न्फि 


(२) जब प्रथम अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची इस प्रकार 
संधोधित की जाये तब इस संविधान में उस के प्रति 
निदेश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह 
संगोधित चैसी बनुसूचा के प्रति निदेग ह्ठ। 


अकार 


जहा 


४२. (६) हटाप्ट्रपति किन्‍्हीं कठिनाइयों को विशेष तः भारत- 
शासन-अधिनियम £ उपचन्धों से इस संविधान के उप- 
वन्‍्धा मे सफ्मण के सम्बन्ध में झाठिनाइयों को द7 पदग्ग्न वा प्रया- 


जद 
जग से बादश द्व 


5 दः 


निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदे 


कुछ आक- 
स्मिकताओं 
में प्रथम 
मोर चतुर्थ 
अनुसूची के 
संधोधन फरने 
की राष्द- 


पति फी 


धक्ति, 


२४२] . भारत का संविधान 


भाग २१-- अस्थायी तथा अच्तर्कालीन उपबत्घध-- 
अनु ० ३९२ 


£, में उल्लिखित कार्ं।वधि में, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूप- 
भेद या जोड़ ग्रा छोप>के रूप में हों, रह कर जैसे कि वह आवश्यक 
या समझे अभावी होगा 


- _# प्रन्त भाग ५ के अध्याय ३ के अबीन सम्यक रूप से 
गठित संसद के प्रथम अधिवेशन के पश्चात ऐसा .कोई अदिश न 
निकाला जायेगा । 


₹ ((5२)-खंड :(:१) के अधीन निकाला गया श्रत्येक आदेश संसद 
के समक्ष रखा जायेगा ।. - बट 


(३). इस अनुच्छेद, अनुच्छद ३२४, अनुच्छंद ३६७ के खंड 
(३). और अनुच्छेद ३९१ द्वारा राष्ट्रपति .को दी गई शक्तियां 
इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले भारत डोमीनियन के गवतर 

। जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी । वि 


भाग २२ 


संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन 


३९३, यह संविधान भारत का संविधान के नाम से ज्ञात हो... स्तक्षिप्त नाम, 
सकेगा । 


न्र्पत 


कै १ 


९४ यह अनुच्छेद बौर अनुच्छेद ५,६,७,८,९, ६०, ३२९४, शारम्भ, 
३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, और ३९३ तुरूत 

प्रवृत्त होंगे, तथा इस संविधान के अवशिप्ट उपबन्ध १९५० की 

२६ जनवरी के दिन प्रवुत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में: 

इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निदिष्ट किया गया हैं ) 


३९५, भारत स्वाघीनता-अधिनियम १९४७ और भारत- निरदधन, 
शासन-अधिनियम १९३५ परश्चादुबत अधिनियम के प्रिवी कौन्सिल 
क्षेत्राधिकार अधिनियम १९४९ को छोड़ कर संशोधन या अनय रण 
करने वाली सब अधिनियमितियों के साथ एतदद्वारा निरसित किये 
जाते हू । 


भ्त 


प्रथम अनुसूची 


(अनुच्छेद १, ४ भौर ३५१) 


भारत के राज्य और राजयन्ेत्र 
भाग (कर) 

राज्यों के नाम तल्थानी प्रान्तों के नाम 
८. २, आसाम” ४ आसाम 

२, उड़ीसा उड़ीता 

३, पंजाब पूर्वी पंजाब 

४ पश्चिमी बंगाल पश्चिमी बंगाल 

५ विहार - विहार 

६, मद्रास [मद्रास 

७ मध्यप्रदेश मध्य प्रान्त और,बरार . . 

८, मुम्बई (बम्बई 

९ युवत् प्रदेश | युक्त प्रान्त 


राज्यों के राज्य-क्षेत्र 
आसाम राज्य के राज्य-श्षेत्र में वे राज्य-सेत्र समाविष्ट होंगे जो इंस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले आसाम प्रान्त, खासी राज्य और आसाम 
आादिमजातिद्षेत्र के राज्य-्क्षेत्रों में समाविष्ट थे। 


पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्य-श्नत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ठ होगा 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले पश्चिमी बंगाल प्रान्त के 
राज्य-सेत्र में समाविष्ट था । 


इस भाग में के जन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-ले्र में वे राज्य-लेंतर 
समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले तत्स्वानी प्रान्त के 
राज्य-ल्षेत्र में तथा ऐसे राज्य-ल्ेंत्रों में समाविष्ठ थे जो कि भारत-घासन-अधि- 
नियम १९३५ की घारा २९० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार 
पर ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रधासित थे मानों कि थे उस प्रान्त 


ने भाग रहे हों । 


२४६] - भारत का संविधान 
-अश्रम अनुसूची 
भाग (ख) 


... राज्यों के नाम 


१. जम्मू और कास्मीर 
- २. तिरुवांकुर-कोचीन 
३. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संच 
४. मध्य भारत 
५. मैसूर | 
६. राजस्थान 
७. विन्ध्य प्रदेश - | 
८. सौराष्ट्र - 4 
९. हेँंदरावाद 
राज्यों के राज्य-क्षेत्र 
इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविप्ट 


ग्रेगा जो इस संविधान के प्रार्ेम्म से तक पहिले तत्स्थानी. देशी राज्य में 
समाविष्ट था“तथा--- मा 


(क) राजस्थान और सौराप्ट्र के प्रत्येक राज्यं के विपय में वे राज्य 
क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे जी तंत्स्थाती देशी राज्य की सर- 
कार द्वारा प्रात्वातीत  क्षेत्राधिकार अधिनियम १९४७ के। 


:“. _- उपबन्‍्धों के अधीन या, अन्यथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक 
ह पहिले प्रशासित थे; तथा पटल 


ह की 


(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय.में. वह राज्य-क्षेत्र भी समाविप्ट 
कप होगा .ज़ो, ऐसे. - प्रारम्भ से टीक .पहिले पन्‍्थ पिपलछोदा के 
हा : मुख्य ,लायुवत प्रान्त में:समाविष्ट.थय .... 


5 कं सी ञत्धछु ४. अब हर न 4] 
जी 3 दै & बढ *े के कर ही का हट आओ कन् पा दय 


भारत का संविधान [२४७ 
प्रथम अनुसूची 


भाग(ग) 


राज्यों के नाम 
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छठ 


« विल्ासपुर 

८. भोपाल 

. मनीपुर 

१०. हिमाचल प्रदेश 


हे 


राज्यों के राज्य-द्षेत्र 


अजमेर, कोड़गू और दिल्ली राज्यों मे से प्रत्येक के राज्य-ल्षेत्र में वह! 
शुण्य्लेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले ऋकश: 
अजमेर-मेरदाड़ा, कोड़गु और दिल्ली के मुख्य आयुक्‍कतों के प्रास्त में समा- 
विप्ट्था । 


इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-लेश्र 
समाविध्ट होगे, जो भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की घारा २९० (कर) 
के, अधीन निकाले गये क्षादेश के क्षाघार पर इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठोक पहिदे इस प्रकार प्रशासित थे मानों कि ये उसी नाम के मस्यायक्‍त 
प्रात्त, रह हों। कफ 


भांग (व) 


अन्दमान कौर निकोबरस्-दद्रीय । 


द्ितीय अनुसूची 


[अनुच्छेद ५९ (३), ६५ (३), ७५ (६),१९७; १२५ ६१४८ (३), १५८ (३), १६४ 
ह (५), १८६ और २२१] 


भाग (क) 


- राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखिवजराज्यों के राज्य- 
पालों के लिये उपवन्ध 


१ राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग!१(क) पमें[$उल्लिखित राज्यों 
के राज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धियां : प्रतिमास दी जायगी अर्थात्‌--'॥ : 


राष्ट्रपति को २३५ ५७- 33... . 0००5० कया 
राज्य के राज्यपाल को 2 अंडे, ४35  अपठंत राज 


२. राष्टपति तथा इस प्रकार उल्लिखित राज्यों .हुके राज्यपालों|॥कोश , 
ऐसे भत्ते भी दिये जायेंगे जसे;कि ऋमश: भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल 
को तथा तत्स्थानी प्रान्तों के... गवनरों को इस| सुविधान के प्रारम्भ से ठीक 


पहिले देय थे । 


३ राष्टपति तया ऐसे राज्यों के राज्यपालों को अपनी/पृअपती/सम्पूर्ण 
पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों का हक्‍्क होगां| जसे;कि हुइस [संविवान;के . 
प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः गवनर जनरल /तथा[तत्स्थानी प्रान्तों | के 


गवनरों को था । रे 


हर + ६ 
२४ या. ग हा ६ ४ जे 


४. जब कि उपरॉष्ट्रपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कूत्यीं 
का निर्वहन अथवा उस के रूप में कार्य [कर रहा हैं अथवा कोई व्यक्ति 
राज्यपाल के कृत्यों का निर्वेहन कर रहा हैं तव उसको वैसी ही उपलब्वियों, 
भत्तों और विशेषाधिकारों का हंवक होगा, जैसा कि यवास्थिति राष्ट्रपति 
या राज्यपाल को है जिस के कत्यों का वह निर्वेहन करता हूँ अबवा यथास्थिति 


जिस के रूप में वह कार्य करता है । एक] 


' भारत का संविधान * र४९ 
' द्वितीय अनुसूची 
भाग (ख) 
संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में के राज्यों के मंत्रियों 
के सम्बन्ध में उपवन्ध, 
५ संघ के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक. को एसे वेतन 


ओऔर भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के प्रधान मंत्री तथा 
अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे । 


६ प्रथम अनसची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य 
के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि यथास्थिति तत्तस त्स्थानी 
आन्त या तत्स्थानी देशी राज्य के ऐसे मंत्रियों को इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहले देय थे । 

भाग (ग) 

'लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-्परिपद्‌ के सभापति ओर 
डउपसभापति के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य की 
धिधान-सभा के अध्यक्त श्रौर उपाध्यक्ष के तथा ऐसे झछिसीं राज्य की 
विधान-परिपद्‌ के सभापति और उपसभापति के सम्बन्ध में उपचन्ध- 

७. लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-परिपद्‌ के सभापति को ऐसे वेतन 
ओर भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के अध्यक्ष 

' को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे तथा लछोक-समा के उपा- 

च्यत को जौर राज्य-परिपद्‌ के उपसभापति को एसे वेतन और भत्ते दिये 

जायेंगे जेसे कि भारत डढोमीनियन की संविधान-सभा के उपाध्यक्ष को इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे । 

__ <. प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य की विधान-सभा 
फे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ऐसे राज्य की विधान-परिपद के सभापति 
खोर उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि ऋरमण: तत्स्थानी 
प्र्न्त हि 02 2 भा के जअध्यल और उपाध्यत को तथा विधान-परिपद दे 

सभापति कोर उपसनभार्पाः इस संविधान के प्रारम्भ से ठीछ परिसे 

थे, तथा जहां कम बे हे छेसे की से तिल न कफ 
परियद्‌ नंथी वहां उस राज्य छी घिघान-परिपद्र के आहत अमर 

. सभापति को ऐसे घेतव और भत्ते दिये अर भअ आफ के 


जावयग प्र ज्खय कि उस राज्य का गं गाज्य- 
दाल निर्धारित करे । 


२५०१ भारत का संविधान 


द्वितीय अनसची 


भाग (घर) 


. उच्चतमन्यायात्षय तथा अथंम अनुसूची - के नभाग, .( क ) सें के राज्यों के: 
डच्चन्यायात्यों के न्यायाधीशों के सम्वन्ध में उपबन्ध, 


९. (१) उंच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में विताये 
समय के वारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा अर्थात--.. 


मुस्य न्‍्यायाधिपति: 620 उ्ा १० , ५,००७ रुपया 
कोई अन्य न्यायाधीश 090... ७5 - ०८ के धट्फक 8 रपयो 


परन्तु यदि उच्चतमन्यायारूय के न्यायाधीश को अपनी नियुवित के सर्मय 
भारत सरकार की या उस की पूर्ववर्ती सरकारों म से किसी की अथवा राज्य की , 
. सरकार की अथवा उसकी पूर्वक्ती सरकारों में से किसी की पहिसे 
- की गई,..सेवा के वारे- में | निर्योग्यता रा: क्षत-पेन्शन स्रे अतिहिब्त) 
कोई .निवृत्तिवेतत मिलता हो तो 'छच्चतमंन्याय/लूयः में..सेवा के बारे में 
उस के -वेत॒न म॑ सेंनिवृत्ति-वेंतेंन ःकी' राशि घटा दी जायेगी। 


कन्जत हा न +.,, 


(२) उच्चतमन्यायाल््य के प्रत्येक न्यायाघीश को, विना किराया दिये 
पदावास के उपयोग का हवर्क होगा । | 7 .... ...ै।.... 
. (३). इस. कंडिका को उपकंडिका (२) में की कोई.. वात .उस 
न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले-..., ..&. 
(क्) . फेड़रलन्यायालय़ के. मुख्य न्यायाधिपति-के रूप में “पद: धारण 
किये था, तथा जो ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७४ .के खड 
(१) के अधीन उच्चतमन्यायालूय का मुख्य न्यायाविषति वन 
0... गया हैं; अथवा ० 8 मल 
(ख़) _फ़ेडरल्त्यायाल्म के किसी अन्य न्यायाधीशः के: रूप. में-पद 
| 6 2: . उच्चतमन्यायाल्य का ( मुख्य स्यायातिप्तत्ति से जन्म ) 
* है 22 हा ०> कोई >्याययवाश वन गया हूं कि. उइी जज दाह 


उस कालावधि. में, जिस में कि वह एस मुख्य कु व्यवाधि ता की 
२... * दीगो, श्र दथा' ५७ प्र्त्यक 


न्यायाधघाश के रूप मे पद धारण कंच्ता हू, सछाग न न रद ते 
न्यायाधीश को, जो इस प्रकार उच्चतमन्याबालय का मुल्य सात 


भारत का संविवान .(रिप१ 

हृतीय अनुसूची 
या बन्य स्याय्रावीश-हो जाता है, यथास्यिति ऐसे मुख्य स्यायाधिपति 
या अन्य न्वायात्रीश.के रूप में, वास्तविक सेवा में विताये समय “के बारे में 
इस कड़िका की उपकडिका (१) में उल्लिखित' वेतन से अतिरिक्त -विश्ञेप- 
वेतन के रूप में ऐसी राशिपाने का हक्‍कके होगा जाँ किए इस “प्रकार 
उल्लितवित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले, वेतन के 
बन्तर के वराबर हैं । कह दर: 

(४) उच्चतमन्धायालय का -प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के 

भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के 
लिये एसे यक्रियक्त भते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दो 
जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे । 


(५) उच्चतमत्यायालव के न्यायाधीशों की - अनुपस्थिति-छुट्टी (जिम 
के अन्तर्गत छुट्टी सम्बलत्री भत्ते भी हैं) तथा निवृत्ति-वेतव के बारे 
अधिकार उन उपबन्धों से झासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ 
ठेक पहिने फें्रलल्थायालथ के न्‍्यायाबीज्ञों को छागू थे। ' 


ब्पा! जे: 


१०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य 
में के उच्चन्यायालूथ के न्‍्यायावीशों को वास्तविक सेवा में बिताये समय 
फृ में निम्नलिखित दर से प्रति मास बेतलन दिया जाय्रेगा, अर्थात-- 


स्प न्यायाधिपति 5. हा दी ४,००० रुपये 
कोई अन्य न्यायात्रीश गा ५ * ३,५०० रुपये 


(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले-- 


(क) हशिंसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के 
रूप में पद घारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पद 
अनुच्छेद ३७६ के खंड (१) के अधीन तत्त्थानी राज्य के 
उच्चन्यायारूय का मुख्य न्‍्यायाधिपति वन गया है, अथवा 

(ख) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के किमी अन्‍य न्यायाधीश के 


हूप में पद धारण किग्रे था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त । 
संड के अधीन तत्स्थानी राज्य में के उच्चन्यायालय का 


(मुख्य न्‍्यायाधिपति से ऊन्‍्व) कोई न्‍्यायाधीनक्ष वन नया है, 


रप३] ३ - भारत का. संविधान, - 
द्वितीय अनुसची 


: उसको यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस कंडिका की उपकंडिका 
, (१) में उल्लिखित दर से अधिक-वेतन पाता था तो, यथास्थिति एंसे मख्य.. 
न्यायाधिपति या अन्य न्यायाघीश के रूप में, वास्तविक सेवा में बिताये समय ह 
के बारे में उक्त उपकंडिका में उल्लिखित वेतन के. अतिरिवत विशेष वेतन. 
के रूप में ऐसी. राशि पानें का हवक होगा जो कि इस [प्रकार उल्लिखित 
वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के 
बराबर है-। 


हल्ल 


(३) उच्चन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर 
अपने कर्तेन्यं पालन में की गई यात्रा में कियें गये व्यंयों कीं पति के लिये ऐसे 
युवितयवत भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सविधायें दी जायेंगी 
जसीं कि राष्ट्रपति समय समय परं विहित करे। 


(४) किसी राज्य. के उंच्चन्यायारुय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिंति-' 
छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी-भत्ते भी हें) और निवृत्ति-वेतन के बारे में 
अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जों इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले तत्स्थानी प्रान्त के उच्चन्यायांलय के न्यायाधीशों को लागू थे । 


११. .इंस भाग में, जब तंक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-- 
(कं) “मुख्य न्‍्योयरांधिपति” पंदावलि के अन्तर्गत कार्यकारी मुख्य 
: न्यायाधिषति है तथा “न्यायाधीश” पद के अन्तर्गत तदथ 


ख्न्क्निट 
निज ना है. 
'.,## 75४ : न्यायाघीश्ष हें ह॒ अमन 
(ख) “वास्तविक सेवा” के अन्तर्गत हा... 7 5, 


(१) न्यायाघीश के रूप में कतंव्य करते हुए अथवा ऐसे अन्य 
': 2 ८. ' : कृंत्यों के पालेन॑ में, जिन का कि राष्ट्रपति की आकांक्षा 
हु की : “: पर उंस ने निवहन करने का भार लिया हो, न्यायावांश 


“द्वारा व्यतीत समय; «55 
(२) उस समय को न मिन कर जिस में कि वह न्यायाघीश छुट्टी 
'.. ले कर अनुपस्थित है, विश्वामावकाश ; तथा 


- (३) उच्चन्यायांलय से उच्चतमन्यायालुय को अथवा एक उच्च- 
- न्यायालय से दूसरेको बर्दले जाने पर योगकाल । 





,« बनाए प्रन्‍नगान० अमटट 2हट00-- ० * ० 


भारत का संविधान ट्पिक्मेः 
द्वितीय अनुसूची 
हो भाग (छ) 
भारत के नियंत्रक-सहालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में उपचन्ध, 


१२९. (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चार सहस्न रुपये 
प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायेगा । 


(२) जो ब्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महा- 
लेखापरीक्षक के रूप में पद घारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद 
३७७ के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया हैँ उस को इस 
कृंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के 
रूप में ऐसी राशि पाने का हवक होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित 
वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक के रुप में . 
उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के वरावर है । 


(३) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपस्थिति-छुट्टी और 
निवृत्ति-वेतन तथा अन्य सेवा छा्तों के बारे में अधिकार उन उपवन्धों से 
ययास्विति शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहिले भारत के महालेखा परीक्षक को छागू थे तथा उन उपबन्धों में 
गवर्नर जनरल के प्रति सब निर्देशों का ऐसा अर्थ किया जायेगा मानों कि 
से राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हे । 


5 व छय.><-2० 3-० > के १2:55 ५9 2२५. 3ब लय अरअऋाा 5 >2 «५ 36% 32780 7979 23% 9 कक जा अपनी 2 का कक 05 4 कल 0 चल कर की कर 


ये अनुसची 


िनुश्छेद ७५(४), ९९, १२४ (६) १४८(२), १६४(३), १८८ भौर २१९] 
शपथ ओर ग्रतिज्ञान के अपंत्र 7: 
4 
संघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :-- 


ईश्वर की शापथ लेता हूं 
सत्यनिष्ल से प्रतिज्ञान करता हूं 
विवि द्वारा स्वायित . भारत के संविवानं के प्रंति श्रद्धा और निष्ठा - रखंगा 
संघ, के मंत्री के- रूप में अपने कतेव्यों का श्रद्धा पर्वकं और श॒द्ध अन्तकरण से 
'विवेहन करूंगा, तथा भय या पंक्षपात अनुराग या देव के विना में सब- प्रकार - 
के लोफों के प्रति संविवात और विवि के अनुसार न्योय करूंगा । 


मं, .. अमुक, . . कि में 


आ २ पे 
संघ के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र :-- 


की लता 
इेसवर को शपथ लेता हैं के जो विपय संबंती 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञानकरता हूं * “ 


के रूप में मेरे विचार के लिये लाथा जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा: उसे - 

किसी व्यक्ति या व्यक्त्तियों को, उस अवस्था को छोड कर जब क्रि ऐसे मंत्री के 
| रूप में अपने कतंव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, 

अन्य अवृस्वा में में प्रत्यस्त अबवा परोस्तन रूप ,में संसूचित या प्रकट _ 


“में, , अमृक,. . 


नहीं करूंगा। 
रे 
संसर्‌ के सदस्य द्वारा की जाने वाली शयथ या प्रतिजञान का श्रपत्र :-- 
“में, , .अमुक,, , .जो राज्य-परिषद्‌ ( अथवा छोक-सभा ) का सदस्य 
| 5 . ईव्वर की पथ लेता हू 

हे ताम- नि दंशित हुआ किः 
निर्वाचित (या नाम-निर्देशित ) हुआ उत्यनित्या से प्रतिज्ञान करत हू 
“विधि द्वारा स्वापित भारत के संविवान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, 


भारत दा संखिघान [२५५ 


तृतीय अनुसूची 
तथा जिस पद को में अ्रहण करने बाल्य हूं उस के कर्तव्यों का ,्रद्धा पूर्दक 
निर्देहन कदंगा ॥7 9५ 23 
धे 
उच्चतमन्यायाल्य के न्यायाधीशों और भारत के निमननक-महालेखापरीक्षक 
सी जाने वाली शपथ या प्रतिजान का प्रपत्न :-- 


“मं, , .अमक,, , ,जो भारत के उच्चतमन्यायाल्य का मुख्य न्‍्यायाधिपति 
श्र 


(या स्यायाधीश) (या भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) नियुवत हुआ हैं 
अब की सात छेता हैं कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान 
सत्यनिप्ठा से प्रतिन्ञान करता हूं 
पे प्रति क्षद्धा और निप्ठा रखंगा, तथा में सग्यक प्रकार से और क्षय पूर्वक 
तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान भौर विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को समय या 
पक्षपात, क्षनुराग या द्वेप के बिना पाछ्य कझगा, तथा में संविधान और 
दिवियों की मर्यादा बनाये रखूंगा । 
५ 
राज्य के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्न :-- 
हु ईर "९ की ) शपथ लेता 74 रे 
«अमक,. - . 2 .0808.08ह8तहत7800808ह8ह8ा..तै कि में विवि द्वारा स्थापित 
सत्यनिष्ठा से प्रतिजान करता हैं 
भारत के संविधान के प्रति क्षद्धा वीर निरठा रसृंगा तथा मे . . . . . . ««- 
सज्य के मंदी मे रुप में अपने कर्तव्यों का क्द्घा पूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से 
नवहुन करूंगा, सेथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेप के बिना में सब प्रकार 


है 
में शागों के प्रति संविधान के और विधि हो अनसार न्याय कमंगा ।/! 


अकक 
के 


्‌ 
अल दस बा तक की 
प्य के मंत्रों को लिये गोपनीयना-पप  प्रयञ्न : 
पुणे के सभा के ब्ूय सापदायतान-भप थे हवा प्रश्न (--- 
टत्दर को हे ८ 
के व उयकप 45 3 28 
7 पर दा हाएश ता 
7४ ग्म जा 5: 5 ॥ 4 7 शत] लक 
मे 25 आग य 0 को 2 इस नाना तिल मनन मना ला दिया 
१७ इत्पानिाओा डक कतई ड|ज 5 > 
जॉ 4१०८०) 4 उन हार्सा <्‌ 
५० २४४ एः 
कह मेला हे कं शा शेड दि 
; न्‍ 


भर खान के कब चाय जायगा छबमा मे काठ 


& < 52. (58 
केक डक कण आधा जन. मकान स्न-क अन्न जनक. 3-0० कतजक पक. 

्> बज श् का > ह-ह-एं 
एव, इस इसी स्थाइलोल या ध्याए्ाया मत, उसे हयस्मा गंग हर क्लेण दझार ऊउच 
किए शते भंपी मो गाय में झरने पदों के एइचित सि्धष्म हे फ्मे मे 
हैपा हाढंर ४४ | 5 ५० दर हम न पापा श्ज+ 5 कल म्््ग्ना 
श डे शग्जा ३ ये शझरइन पलंद्या के दइिचित बसपशिस को लिये गया शारना 


बस] :  :भारत-का संविधान 
तृतीय अनुसूची 


![ अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसचित था 
. प्रकट नहीं करूंगा । 


8 


राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ -या प्रतिज्ञान 
का प्रपत्र :-- 


- “में, . . . अमृक, .., जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्‌) के लिये 
| ईदवर की शपथ लेता हुं 
.__ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और 
:[ निष्ठा रखूंगा तथा जिस॥ पद को में ग्रहण करने वाला हूं, उस के कर्तंव्यों 
का श्रद्धा पर्वक निर्वेहन करूंगा ।” 


:. सदस्य निर्वाचित (या वाम-निर्देशित ) हुआ हूं, 


ट्र 


उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का 

* प्रपत्र :-- | ु 
पु मे, « अमुक, « - , जो उच्चन्यायालय का. रुख्य न्यायाधिपति (या 

ईश्वर की शपथ लेता हूं 

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा 
रखंगा, तथा में ध्षम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता 
'हु ज्ञान और विवेक] से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपातं, अनुरांग था 
ह्ेष के विना पालन करूंगा, तथा में संविधान और विधियों की मादा बनाये 


रखंगा । ० 


न्‍्यायाघीश) नियुक्त हुआ 


रः ५ 
चतथ झनरुचा 
5] ।० हु 
[अनुच्छेद ४ (१) , ८० (२) श्ौर ३९१) 
शाम्व-परिपद्‌ में के स्थानों का बंटबारा 


इस अनुसूची से संखसन स्वान-सरिणी के प्रवम स्तम्भ में उल्लिखित 


प्रत्येक राज्य या राज्य-्समूह को यवास्थिति] उतने स्थान बांद में दिये 
जायेंगे जितने कि उक्त सारिणी के दुसरे क्तम्भ में उस राज्य या राग्य-ए 


घन का 


समूह के सामने उल्लिखित हें । ग ३ 
स्थान-सारिणी 


राज्य-परिषद्‌ 


प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 











कक कुल स्थान 





१. सायाग थ 
हु 


ज्व्म 


« पँजाद 
पश्चिमी बंगाल हथ 


कई 


विशर द््‌ 
५ पी ] 
दृ माराश 
शल आप 
२३3 
लक 
७3. भेपधर अ#॥प /र्‌ 
दर 
८. पुस्द; $53 
ञ 
5. छुड़ा २०४४ ब्र 
३ 
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२५८] - भारत का संविधांत 
चतुर्थ अनुसूची 


प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 
82५ | वर न 5 र 

33 कआ जज: जज मम नल नरन मा अल सका हल टिक कि 5 नमक 

राज्य. 0 5५ | कूल स्थान 

५ या >>. कटनी कप अमल अमल अल शक कल लक कट ज जम, 3९ ही >जट कक अप कट व कर 

जम्मू और काब्मीर 

तिरुवांकुर-कोचीन , 

पटियाल्‍हा और पूर्वी पंजाब राज्य 

मध्य भारत . 

मैसूर 

राजस्थान 

विन्ध्य प्रदेश 

सौराष्टू 

हँदरावाद 


७६ ७6 0 ० ७ छ 0 ,७ 


४० ८ ०६ ० 0 #ी 0 ४) ०८ 


नि 
के 
न्ः्क 





कुछ . . . ५३ 


च्छ 


प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 








। २ 

राज्य और राज्यसमूह कुल स्थान 

१. अजमेर) १ 

२. कोड़गु / 

३., कच्छ |, १ 

४. कोच-विहार १ 

५. दिल्‍ली 4 

६. बिलासपुर "0 १. 

७. हिमाचल प्रदेश / 

८... भोपाल ; १ 

९. मनीपुर_ है 


१०, त्रिपुरा 2 8 डर कप कक 


कल कः का #. ही 


अर कर मद मर घी मकक सकल हिल यकीन कसा आम ०२२ यु] +5०४३ छल 
कल स्थानों |] का जो ड॒ ०१० २ 0 हि कर नि 
जले क:: आए: जि कल जी लिन | लि ली हल नचक०  ऑनननयण 
नाल खा म लिपि ी।ण।णजण दमा 2203 > कल #। 77, हे. हा ७५ 


पंचम अनुसूची 


[अनुच्छेद २४४ (१) ] 

न 
अनुसूचित क्षेत्रों ओर अठुसूचित आदिसजातियों के प्रशासन और नियंत्रण फे 
सन्बन्ध में उपचन 
भाग (क) 
साधारण 

१. निर्बेचन --इस अनुसूची में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा आर्य अपेक्षित 
न हो “राज्य” पद से अभिप्रेत है प्रथम जनूसूची के भाग (क) या भाग (ख) में 
उल्लिखित राज्य किन्तु इसके अन्तर्गत आसाम राज्य नहीं हैं । 


२ अनुसूचित क्षत्रों में राज्य की कार्यपालिका शनित --श्स अनुसूच 
अर नननीन+०3नना-- 4-3७ >७>-मा>डम७+०पनम+ नमन +नममनमं++>कल++नननञन-म-त- न जानना न+- 3५34 नमक >र+-++क>पननमन- कम न+नी नमन पनननम-क नमन+भ+-क न पा+-+ न कान-क न प काननना++क>न+न 4 मनन 3 मऊ नन--+-न-अक>नननम आन «> «3. 
के उपवन्धों के अधीन रहते हुए किसी रा. प्रपा छिका घ्ित का विस्तार 


उस में के अनुसचित क्षेत्रों तक होगा ! 
३. अनसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को राज्यपालया 


बु, 








राजप्रम्‌स द्वारा प्रतिवेदन---प्रत्येक राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख जिस 
में अनुसचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष, अबबा जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेन्ता 
फरे, उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रणासन के बारे में राष्ट्रपति को 
प्रतिवेदन करेगा तथा संघ की कार्ययालिका चित राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन 
के विपय में निदेश देने तक विस्तृत होगी । 


भाग (ख़) 
बनुसूचित क्षेत्रों और अनुसू चित आदिमजातियों का प्रशासन 
वीर नियंत्रण 
४. आदिमजाति-मंत्रणा-परिपद --(१) प्रत्येक राज्य में, जिस में अनसचित्त 
क्षत्र है, तथा, यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में नी जिस में 
जनसशित झादिमजााः तया 5, पिन्त बनूसचित छेप् नहीं है छ्दा आडदिमजाति. 5मजा 
मंत्रणा-परियद्‌ स्थापित की जायेगी जिसके बीस से अधिक सदस्य ने होंगे जिन 
में कि ग्धाधकय निवटनम तीन चौथाई उस राज्य फी विधान-सभा में के 


ही 


सनसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधि ह्वोंगे 


र६०| . ह ' भारत का संविधान 
पंचम अनुसूची 


८; परन्तु यदि उस राज्य की विधान-सभा में के अनसचित आदिमजातियों के - 
प्रतिनिधियों की संख्या, आदिमजाति-मंत्रणा-परियद में ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा 
भरे जाने वि स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जादिमजातियों 
के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे । 


॥ (२) आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद्‌ का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य 
'£में को अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बद्ध ऐसे विषयों 

पर मत्रणा दे जो उन को यथास्थिति] राज्यपाल या राजगप्रमुख द्वारा सौंपे 
जाये। .. है. 


579. 
का] 


“.: (३) राज्यपाल या राजंप्रमुख- 
[ (क) परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या, उन की नियुक्ति की तथा परिपद्‌ 
लि - के सभापति तथा उस के (पदाधिकारियों और सेवकों 'की 
-'..  नियुवित की रीति के; 
- (ख) उस के अविवेश्नों के संचालन तथा उस की सावारण ग्रक्रिया 

के; , तथा 


(ग) अन्य सब प्रासंगिक विषद्रों के, 
यथास्थिति बिहित करने या विनियंमत करने के लिये नियम वना सकेया। 


५ अनुसचित क्षेत्रों में ठाग विधि -(१) इस संविधान में किसी वात के होते 
हुए भी यथास्थिति राज्यपाक़ या राजप्रमुख छोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे 
सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम उस 
राज्य में के अनसचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में छाग न होगा अथ वा राज्य में 
के-अनसचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदीं के साथ 

, छाग होगा जैसा कि वह अधिसूचना में उल्लिखित करें जोर इस उ परकंडिका 
के अधीन दिया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उस का 
भूतलक्षी प्रभाव हो । 

(२) वथास्थिति राज्यवाल या राजप्रमुख राज्य में के किसी ऐसे 
क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये विनियम वना सकेगा जा कि 


5 


तत्समय अनसचित केत्र हैँ। 


प्र 
3 


दा सावबाद 


ब्लज् 
62 


६ न 

प्रचमयो अनसतच।ा 

3 «८. >> 
गे 5 धत वी व्यापकता पर बिना विपरीत 
विगेपनया तथा पर्ववर्ती शदित की व्यापकता वर बिना विपरदाति 
हे 
प्रभाव डाले ऐसे विनिवम-- 

पी थे छती अनसचित आदिमजात्तियों के सदस्यों 
(क) एस छाब्र म का अनुसाचदा आदिमजातियां की सबस्र 
दे जम हा इस्नाम्नसण का स्ल्पिटा सा सलितन्धत 
द्वारा या मे भाग वा हस्तान्ताण दा प्रतिययव या ननन्तर 


ब्रज 
छर 
4०7. 


बांदने का विनियमन 


रु बढ *. दिमज तय पे अजस्‍ओओ 
ऐसे क्षेत्र मं की आदिमजातियों के कंदसट 


८ 
सरकगे : 
पकंग ; 


भूमि 


का 


(ग ) ऐसे व्यक्तियों के द्वागा, जो एस लछकत्र का अनसूचित 
बन्‍्अभ कक िय्नत साहइकार 
को प्रन उधार देते हें, साहूकार 


आदिमजातियों के सदस्यों 


के रूप मे कासरदार इन 


पा दिंदाग > पईपज्क्ति रप चल | 
उपकंटिवः ( २) मे दप्ट हे, लाए 


था उस साज्य के विधान-मंत्रद 


बत विनियमन सबगे । 


च् जैसा | 2 मजा घ्कि ८. 

म जगा का ब्स कॉटडका का 

ऐड यथा सगाउग्रमख संसद के 
है १ 


ञः लक कील पिसी अज 
जअथया वसा वत्तमान 


विधि की जो प्रस्नास्यद क्षेत्र में तत्समय च्ागू है, निरस्त यथा संजोधित 
कर सकेगा । 

(४) इस कबश्कि के अधीन बनाये गये झब विमियम तरम्स शाप्ट्रपति 
को प्रेषित किये जायेगे क्लौर जब तक वह उन को प्नगति नदेदे 
कब लंका उनसे यात् कोई प्रभाव ने होगा । 

(५) एस कंडटिका के क्ब्रीन कोई विनियम दब्र तक मे बनाया 
जायेगा उछंब तहा कि विनियम बनाने छाले राज्यप्रदय झा राजप्रमस 
्द हा ः श्र 
से उस राज्य के लिये भादिमजाति-मंत्रणायरियधद होने की उ्स्या से 
सो पर्यिद में परानर्भ ने फरा खिया हो। 


सन ६ में) 





हु ्फ्परई ४ पक... ॥ रा हे 
इस वन हुषों 
>> 
कप अंक 
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२६ २] भारत का संविधान 


पंचम अनुसूची 
ह ( २) राष्ट्रपति किसी समय भी आदेश द्वारा-- 


(क) निदेश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उस 
का कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का 
भाग न रहेगा ; 


४. (ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को बदल सकेगा, किन्तु केवल 
सीमाओं का शोधन कर के ही वदलर सकेगा ; 


-; (ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तत पर अथवा 
संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर अथवा नये राज्य 
की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या 
उस का भाग घोषित कर सकेगा जो पह्िले से किसी राज्य 
में समाविष्ट नहीं है ; 


तथा: ऐसे किसी आदेश में ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपवन्ध हो 
सकेंगे जैसे कि राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु 
उपर्युक्त- रीति से अन्यथा इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन 


८४5७० 


निकाला गया आदेश किसी अनुगामी आदेश से परिवर्तित नहीं किया जायेगा । 


भाग (घ) 
अनुसूची का संशोधन 


“ * ७, अनुसूची का संशोधन---(१) संसद, [समय समय पर विधि द्वारा 
जोड़, फेरफार या निरसन कर के, इस अनुसूची के उपवन्धों में से किसी 
का संशोधन कर सकेगी तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित हो 
जाये तव इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का 
अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह निर्देश इस प्रकार संशोधित ऐसी 
अनुसूची के प्रति है।... ६ 

_ (२) ऐसी कोई विधि जैसी कि इस कंडिका की उपकंडिका हा ) में 
वर्णित है इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस 
“संविधान का संशोवन नहीं समझी जायेगी । 


पृष्ठ अनुसची 
>> ल, 
[अनुच्छेद रड४ट (२) बौर २०७५ (१) ) 
आसाम में के आ्रादिमजातिन्तेत्रों के प्रशासन के बारे में उपचन्ध 


४, स्वायनथासी जिले और स्वायनथासी क्षेत्र--(१) इस कंदिका 
सारिणी के भाग (क) के प्रत्येक पद में के आदिमजाति-्केत्रों का एक्‌ 
स्वायत्तणासी जिला होगा । - 


(२) यदि किसी स्वायत्तमासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित आदिम- 
जातियां हैं तो राज्यपाल, लोक-अधिसूचना द्वारा, इन से बसे हुए क्षेत्र या 
क्षेत्रों को स्थायतणासी प्रदेशों में बांद सकेगा । 


(३) रदाज्यपाद छोक-अधिसूचना द्वारा-- 


(छ) उबत सारिणी के भाग (क) में किसी छेत्र को: डाल 


स्न्ल क्ेगा द् 
संदगा; 


(से) उत सारिणी के भाग (कक) में से किसी लेत्र को अपवजित 


+4 7६ 
सार सकेगा; 
गे) नया स्वाथनथासी जिला बना सकेगा 
(ग) सवा सायनथासा जिल्य बना सकता; 


(पद) किसी स्थायसभासी जिले का सेप्र बड़ा सकेगा; 


बज ६-7० घ्याथनल शत ज्प>० ई-->-. हल हे 
(४) हिसो स्वायलथानो जिले झा लेत्र पा सकेगा; 
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२६४] ह भारत का संविधान 
पृष्ठ अनुसूची 


२. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन.--(१ ) अत्येक 
स्वायत्तशासी जिले के लिये चौबीस से अनधिक सदस्यों की एक जिला- 


परिषद्‌ होगी जिन में से तीन चौथाई से अन्यन सदस्य वयस्क मताधिकार 
के आधार पर निर्वाचित होंगे । 


(२) इस अनुसूची की कंडिका (१) की उपकंडिका (२) के अधीन 
स्वायत्तशासी प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक पृथक प्रादेशिक 
- परिषद्‌ होगी । 


(३) प्रत्येक जिला-परिषद्‌ और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ ऋप्रश: “(जिला 
का नाम) की जिला-परिषद्‌” और “(प्रदेश का नाम) की प्रादेशिक परिषद्‌ 
के नाम सें निगम-निकाय होगी, उस का शाइवत उत्तराधिकार होगा और 
उस की एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उबत नाम से वह व्यवहार-वाद 
चलायेगी अयवा उस पर व्यवहार-वाद चलाया जायेगा । 


(४) इस अनुसूची के उपवन्धों के अधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले 
का प्रशासन ऐसे जिले की जिला-परिपद्‌ में वहां तक निहित होगा जहां 
तक कि वह ऐसे जिले में की किसी प्रादेशिक परिपद्‌ में इस अनुसूची के अधीन 
निहित नहीं हैं, तथा रवायत्तश्ञासी प्रदेश का प्रश्चासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक़ 
परिषद्‌ में निहित होगा । ह 


(५) प्रादेशिक परिषद्‌ वाले स्वायत्तशासी जिले में प्रादेशिक परिपद्‌ 

थधिकाराघीन- क्षेत्रों के बारे में जिला-परिपद्‌ की इस अनुसूची 
क्वरा ऐसे क्षेत्रों के वारे में दी गई जक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी 
शक्तियां और होंगी जो उसे प्रादेशिक परियद्‌ प्रत्यायोजित करे। 

(६) राज्यपाल, सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों या प्रदशों के अन्तर्गत 
वर्तमान आदिमजाति-परिषरद्दों अथवा प्रतिनिधान रखने वाले अन्य आदिम- 
जाति संघटनों से परामर्श कर के, जिला-परिपदों और प्रादेशिक परिपदों 
के प्रथम गठन के लिये नियम बनायेगा तथा ऐसे नियमों में निम्नलिखित 
- बातों के लिये उपबन्ध होंगे-- 

(क) जिला-परिपदों और अ्रादेशिक परिषदों की रचना तथा 
उन में स्थानों का वंटवारा; 


भारत का संधिधान श्द्ि 
पणष्ठ अनुसूची 


(ख) उन परिषदों के किये निर्वाचनों के प्रयोचदार्थ प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षत्रों का परिसीमन; 

(7) ऐग़े विवाचिनों में सवदान के छिये अहंतारं तथा उन के 
छिय्रे निर्वाचद नामावलियों का तैयार कराना 


न ०० ०० ला क्र ट जा > फछे 
(पर) ऐसे तिर्वाबतों में झेसे सहियरों के सदस्त चुने जाने वे 


(७) एऐवो परियद्दों के सदस्पों की पदावचि; 


है 


(ब) ऐसी परियदों के लिये निर्वाचन या नाम-निर्देघन से सम्बद्ध या 
संसवत कोई जन्‍्य वियब; 
(छ) बिल भौर प्रादेशिक परियदों में प्रक्रिया और कार्य-संचालन ;: 
(ज) जिला थौर प्रादेशिक परियषदों के प्रदाधिकारियों गौर 
कर्मचारी-यून्द की नियुक्तित , 
(७) अपन प्रथम गठन के पश्चातू जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ इस 
कंडिका की उपकंडिक्ा (६) में उल्लिलित विवयों के बारे मे नियभ बना 


सकेगी, तवा--- 


(क) लिनलो स्वानीय परियदों या मंदलियों की रचना तथा उन 


को प्रक्रिया और उन हे कार्य-संचा छन व ने; लथ 
(से) मवाहिति' जखिछेया प्रदेश के प्रशासन विपयक कार्य- 
सग्यादन से सम्बंद्ध समस्त साधारण घिएयों का 
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षणष्ठ अनुसूची 

परन्तु यह और भी कि इस :अनुसची की कंडिका (२०) से 
संलस्न सारिणी के भाग (क) .में के || क्रशः पद ५ओर ६ में के 
अन्तगंत क्षेत्रों के वारे में उत्तर कछार और मिकिर पहाडियों का यथास्थिति 
मंडलायुक्त या उपविभागीय पदाधिकारी पदेन जिला-परिषद्‌ का सभापति 
होगा, तथा जिला-परिषद्‌ के प्रथम गठन.के परचात छ वर्ष की कालावधि 
तक राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसे, जिला-परिपद 
के किसी संकल्प या निर्णय को रद्द या रूपभेद करने की अथवा जिला- 
परिषद्‌ को, जेसी वह उचित समझे, वसी;हिंदायतें देने की शवित होगी 
तथा जिला-परिषद्‌ ऐसी दी हुई प्रत्येक हिदायत का अनुवत्तंन करेगी । 


३. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि वनाने की शक्ति.--- 
(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के भीतर के 
सब क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले के भीतर की प्रादेशिक परिपदों 
के, यदि कोइ हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों कों छोड़ कर उस जिले के भीतर 
, के अन्य सब क्षेत्रों के वारे में, निम्नलिखित विषयों के लिये विधियां बनाने 
की शक्ति होगी--- 

(क) किसी रक्षित वन की भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि को, कृषि 

० या चराई के प्रयोजन के [लिये अथवा निवास या कपि से 

दि भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये अथवा किसी एंसे अन्य प्रयोजन के 
लिये जिस से किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की - 

उन्नति सम्भावनीय हो, वंटन, दखल या उपयोग अथवा 

अलग रखना : ्ि 

परन्तु ऐसी विधियों की किसी वात से अनिवार्य अर्जन 

प्राधिकृत - करनें वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार 

आसाम राज्य को, किसी भूमि के, चाहे वह दखल में हो या 

न हो, लोक-प्रयोजनार्थ अनिवार्य अर्जन पर रुकावट न होगी; 
(ख) रक्षित वन न होन वाले किसी वन का श्रवन्ध; 


(गो क्रषि प्रयोजनार्थ किसी नहर या जलवारा का उपयोग; 
(घ) झूम की प्रथा का अथवा वन्य प्रकार की स्थानानन्‍तरणशील 
कृषि की प्रथा का विनियमन 


भारत का संविधान [३२६७ 
पष्ठ अनुसूचों 


(5) ग्राम: अथवा नगर समितियों था परिंपदों की स्थापना और 
उनकी दशात्तियां ४ 

(च) ग्राम था नगर-प्रणासन से सम्बद्ध कोई अन्य विपय जिने के 
अन्तर्गत ग्राम या नगरधारक्षी[और छोक-स्वास्थ्य और 


| स्वच्छता भी है; 
छ) प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार; 
ज) सम्पत्ति का दायभाग; 


+ 


(२) इस कांडिका में “रक्षित वन” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत हे जो कासाम- 


वन-विनियम १८९१ के अधीन, अथवा प्रब्नासपद क्षेत्र में किसी दूसरी 


तत्तमय प्रवृत्त विधि के अधीन, रक्षित बन हैं । 


प 


(३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विधियां तुरतत राज्यपाल के 
समक्ष रखी जायेंगी जौर जब तक वह उन को अनमति न दें दे प्रभावी 
ने होंगी । 


कै 


४. स्थायत्तमासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों में स्याब- 











प्रधासन--- (१) र्वायत्तथानोी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे प्रदेश के भीतर 


300 40» 2 डे ते जिले की 
यो छेपों के बारे में, तथा स्वायत्तणानी जिले की जिन्द्-परिपद उस जिले के 


कु 


भीतर की प्रदेशिक परियदों के, यदि छोर हों, प्राधिकाराधीन सेत्रों में उस 
सातर का प्रादाधक परस्यदा के, खाद काई हा, आववधरकारायान सा से उर 
लिखे पे; भीनर मो अन्य सेतों के बारे में, एेने बहार: भौर गा 
मेड का भानर का अन्य छात्रा के बार मे, एस ब्यवद्टासन्यादा भार मामला 
 पररोप्कण मे; किये जिस धो री दस्त प्रेसेकरओओं मो भझीसार+ पी 
मं पराद्षण मा लिये जिस था सभा प्रल्ष एस सोती का भानर का अननचित 
दा 20000 725 > 0 लि  प हे 2. 
आादिमजातियों के ही हैं तथा जो उन अपवश्टास्नवादों से भिन्न है ग्स 
36202 5 पट कट न कल्कि मो उपबन्ध खाम होते 
भनसचा का काट दत ७ में उपरंतदियाए ) के उपद्न्ध काम टहोॉत #., उस 
हक ७ 8 8, हे 


ीा 
स्थायाहय का छाय उनसे दार का शाम-पारपद या स्यायाूय 


(4 ३९०५९ 
45 ५, हज बा बज 5 
भादख मार सना का चजन्ति दादा कमा गया गागनान्पियों या सथमय 
ल्‍< 


४ 7 पर “05 6 टटबं बा हॉल बयदिलज शपच्प रिजड-लज कर £० ०... सझागी ब “कक 

खंधदा एज ब्यादादा का पादहादकान पदयादघगाणनाो १ पडत शान चपया, तथा एन 
क, के 

3. 26 22६0 १३ 3246 
पदादिकारी भी मिममस शार संगेमी, जो इस पनस्ची थी फाे ० 
पार पारा वाबुसल पार समभा, जक्ा रस अमुलदा का ए।टपा | के छान 
का हा ड़ हम जल ध्जो के ई: जलती आप शा 
2, 32 ही. जप न उप नाप छः 
बनाई 3.7 शिडदियां हे प्रशासन हो लिये आधप्यक हो । 


२६८ | । . भारत का संविधान 


बू 


(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी 
प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ अथवा उस प्रादेशिक परिषद द्वारा उस 
लिये गठित कोई च्यायाल्य अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के 
अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद्‌ न हो तो ऐसे जिले क्री 
जिला-परिषद्‌ अथवा उस जिला-परिषद्‌ द्वारा उस छिये गठित कोई 
न्यायालय, इसे अनुसूची को कंडिका ५ की उपकंडिका (१ ) के उपवन्ध 
जिन व्यवहार-बादों और मामलों को छाम होते हों उन को छोड़ कर,. 
इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अघीन यथास्थिति ऐसे प्रदेश अथवा 
क्षेत्र के अन्तर्गत गठित ग्राम-परिषद्‌ अथवा न्यायारूय द्वारा परीक्षणीय समस्त 

: व्यवहार-वादों. और मामलों में अपीरकीय न्यायालय की शवितयां प्रयोग 
मैं. लायेगा,तथा उच्चन्यायालय और उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर किसी दूसरे 
नयायारूय को ऐसे व्यवहार-वादों अथवा मामलों में क्षेत्राधिकार न होगा । 

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के उपवन्ध जिन व्यवहार- 

| वादों और मामलों पर छाग्रू होते हें उद पर आसाम का उच्चन्यायालय 
ऐसा क्षेत्राधिकार रखेगा और प्रयोग करेगा जैसा कि समय समय पर 
राज्यपाल आदेश द्वारा उल्लिखित करे । 

(४) यथांस्थिति प्रादेशिक प्रिषद्‌ था जिला-परिवद्‌ राज्यपाल के 
पूर्व अनमोदन से--- 

(क) ग्राम-परियदों.ह और न्यायालयों के गठन दथा इस ,कंडिका के 
अधीन प्रय्रोक्तव्य उन की शक्तियों के ; 


बज 


(ख) इस कडिका की उपकंडिका (१) के अवीन व्यवहास्या दें और 
मामलों के परीक्षण म॑ परिपदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण 


की जाने वाला प्राक्रया के ; कि 
(ग) इस. कंडिका की: उपकडिका (२) के ः अधीन अपीलों और 
अन्य कार्यवाहियों में प्रादे शक्त वा जिल-परिषद्‌ अथवा 
ऐसी परिषद्‌ द्वारा संगठित किसी च्यायाल्य द्वारा बनुत्तर्ण 
की जाने वाली अ्क्रिश के ; 
ऐसी परिपदों और न्याग्रालया के विनिशचयों और आदेशों के 


पश्पिलस के ; . 


(घ) 


भारत दा संविधान - [२६९ 
पृष्ठ अनस्ा 


इस कंडिका की उपकंडिका (१) और (२) के उपबन्धों 
को वार्बान्वित करने के लिये अन्य सब सहायक विययों के, 
' विनियमन को किये नियम वना सकेगी । 


हारब 
भ्भै 
+3-अन्‍न्‍करीण, 


५ कुछ वादों, मामछों और अपनाबों के परीक्षण के लिये प्रादेशिक 
कर जिखा-परिपदों को तथा विनन्‍्हीं न्यायालयों और प्रदाधिकारियों को 














ब्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९००८ तथा दंकप्रत्रिया-संह्त 9८९८ के े" 


+ 





अधीन गवितियों का प्रदान---( १) राज्यपाल किसी स्वायत्तमासी जिले 


या प्रदेश में किसी ऐसी प्रवुत्त द्िधि से, जिस का उल्लेख राज्यपाल ने 
उस | लिये किया है, पैदा हुए व्यवहार-वादों या मामलों के परीक्षण के क्यें, 
अबवबा नारतीय दण्ड-संद्रिता के अधीन अबबा ऐसे जिखे था प्रदेश - 
तत्समय छागू क्रिसी अन्य विधि के अधीन मृत्य, आजीवन कालछापानी 


का ् ३ रा बे छू के धर 
या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिये कारावास से दंटनीय क्षपरावों के 


पं श्र 


परीक्षण को लिये ऐसे जिले अब प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाह्ी 
जिला-परियद्‌ या प्रादेशिक पर्पिद को क्षववा ऐसी जिखा-परिषद द्वारा 


गठित स्थायाहयों को अबबा राज्यपाल द्वारा उस छिसे नियत किसी 
पदाधिकारी को बथास्थिति व्यवहार-प्रक्रिया-सहिता ४००८ के या दंद-प्रक्रिया- 
संहिता १८४१८ ये, अधीन ऐसी शक्तियां प्रद्दयन कर सकेगा जैसी कि वह 
समृचरित समसे और ऐसा होने पर उब्त परिषद्‌, स्यायालय था पदाधिकारी इस 


प्रकार प्रदल शवितयों के प्रयोग में ब्यवद्दार-बादों, मामझछों छा अपराधों 


(२) राज्यपाद किसी बिल्न्परिषदू, प्रादेशिक परिषद, व्यायाच्य था 
श् 


च्दा 0५-०5 | >> ० ...... *4:७०७-०७ “७७ «>> 25200 दो हे 
न्‍दायतात रा की इस किया की उपकेदिका (६) के झथौोन प्रदल शब्निय 


है क्र ह म््सं को सदा गन 

ता १२% पिदकवाधापा-मोटिता सटशट लिसी स्वायसट्यमों 

ज्ज्ि अज.. >> ई.....5 2 5 मल 5 

है 5 हक तय & ओम हैं ४ & 5287-55 ;- 

ही हु पाला स्वायनभामा प्रदेश से, बिन को इस कऋंडिका के 
र॒ ड़ ५ 7“ कै; “ही: 

* 3८८ क न न की कॉप्ट पथ &2व हर न पु 

मई हई सात के का अआवहार-शरों, मामतों था धपराधों के 

25 
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२७०] भारत का संविधान 
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६, आथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला-परिषद 
की शक्ति.--स्वायत्तशआसी जिले की जिला-परिषद्‌, . जिले में प्राथमिक 
विद्यालयों, औषंधालयों, बाजारों कांजीहौस, नौघाट,. मीन-क्षेत्र, सड़कों 
और जलू-पथों की स्थापना, निर्माण और  प्रवन्ध कर सकेगी तथा विशेषतया 
जिले में के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा जिस भापा में और 
जिस रीति से दी जाये, इसका निर्धारण कर सकेगी । 





७, जिला और प्रादेशिक निधियां.--(१) प्रत्वेक स्वायत्तशासी जिले के _ 
लिये जिला-निधि तथा प्रत्यक स्वायत्तञ्ासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक निधि गठित 
की जायेगी जिस में क्रमशः उस जिले की जिला-परिपद्‌ द्वारा तथा उस 
प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा यथास्थिति उस जिले या प्रदेश के इस 
संविधान के उपवन्धों के अनुसार प्रद्यासन करने में प्राप्तसव धनों को 
जमा किया जायेगा । ह 


(२) यथास्थिति- जिला-निधि या प्रादेशिक निधि के प्रवन्ध के लिये 
जिला-परिषद्‌ और प्रादेशिक - परिषद्‌ राज्यपाल के अनुमोदन से नियम 
वना सकेगी तथा इस प्रकार बने हुए नियम, उक्त निधि में धन 
के डालने के, उस में से धन को निकालने के, उस में घन की अभिरक्षा 
के, तथा उपरोक्त विषयों से संसक्‍त या इन के सहायक किसी अन्य विपयः 
के, सम्बन्ध में अनुसरणीय प्रक्रिया निर्वारित कर सकेंगे । 


८. भ-राजस्व निर्वारित करन तथा संग्रह करने और कर-आरोपण की 
शक्ति.---( १) स्वायत्तञासी प्रदेश की प्रादेशिक परिपद्‌ को एंसे प्रदेश के अन्तगत 
सव भूमियों के वारे में, तथा यदि में कोई प्रादेशिक परिपद्‌ हो तो 
उसके प्राधिकारावीन क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ कर जिलान्तर्गत अन्य 
सव भमियों के वारे में, स्वायत्तशासी जिले की जिलानसरिपिद्‌ को ऐसी 
भ्मियों के बारे में, उन' सिद्धान्तों के अनुसार भू-राजस्व निवारण कर करने 
और संग्रह करने की शक्ति होगी जो सामान्यतया आसाम राज्य मे भू-राजस्व 
के प्रयोजनार्थ भूमियों के परिगणन में आसाम सरकार हारा तत्समय अनु 


सरण किये जाते हूँ । हि, मिल 





ब्छ 
क्क्क्फ्िडि किक से ब्छ ० अन्तागते 
(२) स्वायत्तणासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद को, ऐसे प्रदेश के भन्‍्ता त 
या ध् ट भू कीर्ड घ्राद: शा परिपद हों हो उन के 
क्षेत्रों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हो दा उन 
जिलों सच पचों सा 2 


प्राधिकाराधीन लेंन्रों को छोड़ कार जिलों मं हि 
नें स्वाग्रतभासी जिले को जिल्म-्परिषद्‌र को, भूमि और एमारता पर 
करों की, तथा ऐसे क्षेत्रों में निवास करते वाले व्यक्तियों पर परव-कर 


को, उद्दग्रहण और संग्रह करने की झाविति होगी | 


(३) स्वायत्तणासी जिले की जिला-परिषद्‌ को ऐसे जिले के भीतर 
निम्न करों में से सव को या किसी को उद्ग्रहण और संग्रह करने 
की शक्ति होगी, अरवत्-- 


(क) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर; 
(ख) पशुओं, यानों और नावों पर 

(ग) किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्तुओं के प्रवेश 
पर कर तथा नावों से जाने वाले व्यक्तियों भौर वस्तुओं 
पर पथन्‍कार; 


न 


(ध) पाठ्यालानों, औपधालाओं था सड़कों के बताये रखने के 
खियने करे ॥ 
(४) इसे कंडिका की उपकृंडिय (२) और (३) में उल्लिखित 
करों में से किसी के उद्यहण और संग्रह्न को उपवन्धित करने के छिये 
यवास्विति प्रादेशिक परिषद्‌ था जिला-परियद विनियम बना सकेगी । 


९. गए गपोजने के; ब्यि हल 2 
हे हर्ट ह। 8३ १4$४॥ या निदाल 43। ९ *पे अं म्द्प कषनन स्लियां 287 पट 

















(१) फिसी स्वायनशासी जिस्तान्सर्गत किसी क्षेत्र के बारे में क्माम 
सरवगर द्वारा रानियों के खोजने था निशालने के लिये दी गई अनतत्नियों 
घा पट रे 3. है ० ड्दय कक कब पटल हि 

या पढ़ी से आंत उग घारदूत होने बाद सवामिस्थ का ऐसा अंश उस 
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७. ब्ध५ 
'ह हा 9$-हती 
ब्रा हूँ 


न 804 |] _ 
दि ऋऋड - ठाद ० हर 
शं्रद छ ८४ पा हा ड्श्ज धाज्यया गण 

4६७ हू... चलाए पा । शुई था £ म्ययालड मा लिया न्घ 


र७र) भारत केा संविधान 
पृष्ठ अनुसूची 


के लिये सौंपा जायेगा तथा स्वविवेक से राज्यपाल द्वारा निर्धारित (राशि 
, इस कंडिका को उपकंडिका (१) के अधीन जिछा-परिषद्‌ को देय राशि 
समझी जायेगी तथा. राज्यपाल का विनिश्चय अन्तिम होगा ।/ 


:०, आदिमजातियों से भिन्‍त लोगों की साहुकारी और व्यापार के 
नियंत्रण के लिये जिलछा-परिषद्‌ की विनियम वनाने की शवित -- (१) स्वायत्त- 
शासी जिले की जिला-परिषद्‌ उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उस में निवास 
करने वाली आदिमजातियों से भिन्‍न हैं, साहुकारी और व्यापार के विनियमन 
और नियंत्रण के लिये विनियम वना सकेगी । 


(२) विद्येषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर विना विपरीत 
! प्रभाव; डाले ऐसे विनियम-- 


(क) विहित कर सकेंगे कि उस लिये दी गई जनुज्ञप्ति रखने वाले 
“५ अतिरित और कोई साहुकारी का कारवार न करेगा ; 

(ख) साहुकार द्वारा लगाई जाने या वसूल की जाने वाढी 
व्याज की अधिकतम दर विहित कर सकेंग ; 


: (ग) साहुकारों द्वारा लेखा रखने का तथा जिला-परिपदों द्वारा 
उस लिये नियुवत पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखे के निरीक्षणः 
क्रा उपवन्ध कर सकेंगे; - 

(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यवित, जो जिले में निवास 
करने वाली अनुसूचित आदिमजातियों में का नहीं हैं, 
जिल्म-परिवदु द्वारा उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति के विना 

-.. किसी वस्तु में थोक या फुटकर कारवार न करेगा: 
परन्तु इस कंडिका के अधीने ऐसे विनियम तब तक न वन सकेंगे जब 
तक कि/-वे जिझा-परिषद्‌ की समस्त सदस्थ सस्या के तीन चाथाई से 
अन्यन बहमत से पारित न किये जाये : :: 
कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अबीन यह क्षमता 


परन्तु यह और भी कि हम अह | 
- ) व होगी कि जो साहुकार था व्यापारी ऐसे वितियमों के बनने के समय 


संविधान >;१५ 5. 
भारत का संविध [र७रे 


पष्ठ भनसची 


क 
न न स्स्था 


स्‌॒पृर्व जिले के बन्दर व्यापार करता रहा है, उस को अनुभ्ञप्ति देना अच्वीकृत 5 
कर दिया जाये । 

(३) इस वांंडिका क अधीन सिमित सब विनिबम तुरन्त राज्यपाल 
के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उन को बनुमति नदें दे प्रभावी न होंगे । 


४१: से बनसाची के अधीन वनी हुई विधियों, नियमों और विनियमों का 
प्रकाशन .-- जिछा-परिपद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा इस अनुसूची के अधीन 
बनाई हुई सब विधियां, नियम और विनियम राज्य के राजकीय सूचना-पर्वे 
में तुरन्त प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन पर वे विधिसम प्रभावी होंगे 


७3 ४ 





१२. स्वायत्तणासी जिलों और रवायत्तशासी प्रदेशों पर संसद कौर 





राज्य के विधान-मंदछझ के अधिनियमों वा छागू होना,--(५१) इस संविधान 
में किसी बात के होते हुए भी-- 





श 


(क) राज्य के बिधान-मंडल वग कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों 
के बारे में है जिन को इस अनसची की कंडिका एसा 
विपय होना उल्लिखित किया गया हूँ जिन के बारे में झिझा- 
परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ विधि बना सकेगी तथा राज्य के 
विधान-मंदटछ का कोई अधिनियम, जो किसी अनासत सौपविक 
पान वो उपभोग कम प्रतिपेण या निर्बन्धन करता है, किसी 

स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तशासो प्रदेश को तब सक लागू न 


॥ 


कट व 


जग ०++ ऋिनक, जम -क कै क्न् फल ्ट प्रत्यमा अकन्‍न्‍्क नकी। दि कक कर 2 मिन्‍द् ००० धः 
होगा जब तक कि दोनों में से प्रत्येक स्थिति में पैसे जिले की, 
लगदा ऐसे प्रदेश पर क्षेय्राधिदार सयने बाली, मिछा-परिपद्ध * 
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अकननक ० ज़्य री & पा ः 
का छल हे व्यू के विपान-मंटल था झद्िनिध्म जिसे सुर 
ई. हे रु 

4४ ँ 


इगेये का गाए (८:) थे उ्रपधम्ध सलाग नद्टा सोते, किसी 
अर ५ 


२७४] भारत का संविवान 
पष्ठ अनुसूची 
स्वायत्तशासी जिले या किसी स्वायत्तज्ञासी प्रदेश को लागन 


“हायथा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश अथवा उस के किसी भाग 
का एसे अपवादों या रूपभेदों के साथ राग होगा जैसे कि वह 
, उस अधिसचना में उल्लिखित करे । 


(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अवीन दिया हुआ कोई निदेज्ञ 


हि 


इस प्रकार दिया जा सक्रता है कि इसका भूतलक़ी प्रभाव भी हो । 


स्क्न्म्म्नी 


१३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध प्रावकलित प्राप्तियों और व्यय का 
वाधिक-वित्त-विवरण में पृथक्‌ दिखाया जाना.--स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध 
आक्कलित प्राप्तियां और व्यय जो आसाम राज्य की संचित निधि में जमा 
होनी, या से की जानी, हैं पहिले जिला-परिषद्‌ के सामने चर्चा के लिये रखी 
जायेंगी। तथा ऐसी चर्चा के पश्चात्‌ इस संविधान के अनच्छेद २०२ के अधीन 
राज्य के विधीन-मंडल के समक्ष रखे जाने वाले वापिक-वित्त-विवरण में पृथक 
दिखाई जायेंगी ।. ् 
१४. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तच्ञासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच 
करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति.--(१) राज्य- 
पाल राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तगञ्ञासी प्रदेशों के प्रशासन से 
सम्बद्ध उस के द्वारा उल्लिखित किसी विवय की, जिस के अन्तर्गत इस अनुसूची 
की कंडिका (१) की उपकंडिक्रा (३) के खंड (ग),(घ),(5 ) और (च) 
में उल्लिंखित विपंय भी हूँ, जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये किसी 
समय भी आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों 
और स्वायत्तशासी प्रदेशों के साघधारणतया प्रशासत की और विशेषतया-- 
(क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिम्रा और चिकित्सा की सुविधाओं 
और संचार के उपवन्धों की ; 

(ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के बारे में किसी नये या विश्येप 
विवान की आवश्यकता का; तथा 

(ग) जिला और प्रादेशिक परियदों द्वारा बनाई गई विधियों 
नियमों और विनियमों के प्रशासन की, समय समय पर जाचि 
करने और प्रतिवेदन देने के लिये आयोग नियुक्त कर सकेगा 


-ह ॥ 


भारत का संविधान 


,पप्ठ अनुसूची 


जप 


तथा कषायोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया को परिनापित कद 


सकेगा । 


। वो साथ, सम्बन्धित मंत्री उस पर आसाम 
वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में व्यास्यात्मक 
प्रो विधान-मंडल के सामने रखेगा । 

(३) गासन के कार्य को अपने मंत्रियों में बांदते समय आसाम 
का राज्यपाल कपने मंत्रियों में से विशेपतया एक को राज्य के स्वायत्तणासी 
जिलों और स्वायत्तग्ासी प्रदेशों के कल्याण का भार-साधक वना सकेगा। 


प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को राज्यपाल की तद्दविपयक 
सरकार द्वारा की जाने 
जापन के साथ, राज्य 


ञ 
् 


१०, जिला या प्रादेशिक परिपदों के 











कार्यो कौर संकल्पों का रह या 
निलम्बन करना,-- (१) यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान 
हो जाये कि जिला-परिपद्‌ यथा प्रादेशिक परिषद्‌ के किसी काम या संकल्प 
से भारत के क्षेम का संकट में पड़ना सम्भाव्य है तो वह ऐसे काम :या 


संकल्प को रह था निलम्बित कर सकेगा तथा ऐसी कार्यवाही (जिसवो 


क्षल्र्गत परिषद का निलहम्बन और परिपद्‌ में निहित या उस से प्रयोगतव्य 


ः बनयों नम सत्र जज या अिकन्ान्‍न्‍> ही के ्प। कल शाथ 7 कथ कला न्प लेना ० 
धव्ितियों में मे सत्र या किन्‍्हीं को अपने हाथ में ले लेना भी हे) कर सकेगा 
वैसी बह ऐसे काम को किये जाने से या चाल रे जाने 5. 5 
जेसी वह शस झाम का किये जाने से या नाच रे जाने से लबदा एस 
अप] है 


सता हा 


जे. हू ः तक कद कक बढ ता रच व्यि 
को प्रभादी किये जाने से राबने थो लिये आवध्यवा 


समसे ्ट न 
खगस । 
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5 थ आग, 
3४७ +तज-+ पक न क - अत >+ 5: कक > 
प्े)4 शाइदपाश दा ऐड मिराएर 5 भ्ड्ट्ा जज 5, 
4 (० ७६१३ ४११3३ /, ६ की विधियों भया छाए सी, इस साराग ने 
>> ५ 53 6 
४६११ इरश बाद आएश माह्य्दा छ्रित ना ्ज्र खल- ४ कु 
| ध्। हैं 48 हे [आए उच्द अनृागा जस सारण ४ 
जे के; १ 
गः ”ः ग ॒ प 
इज अं फट अ्टकार ३" आशरटल के सन डा के लटक ॑-मक ह 
ई क$ शत द था शाह मे छा प्रमााया म्द 


इक: 
५०१०५: 
औ> 


क्ल्ट्न्ट््िजिक ला 
ब्ध डाई 


स्नकटजत 
४,75६ 


भारत का पंविवाव 
षण्ठ अनुसूत्री 


१६ जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ का विघटन इस अनसची को 
कंडिका १४ के अधीन नियुक्त आयोग की सिपारिश पर राज्यपाल लोक- 
अधिसूचना द्वारा क्रिसी प्रंदेशिक या जिला-परियदं का विधघटन कर 
सकेगा, तथा-- 


(क) परिषद्‌ के पुनर्गठन के लिये तुरत्त ही नया साधारण 
निर्वाचन करने के लिये निदेश् दे सक्रेगा, अथवा 

(ख) राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनमोदन से ऐसी परिषद 
के प्राधिकाराधोन क्षेत्र के प्रशासन को राज्यपाल अपने हाथ 
में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षत्र के प्रशासन के ऐसे आयोग के, 
जो उक्त कंडिका के अधीन नियुक्त हुआ है, अथवा अन्य 
किसी निकाय के, जिसे वह समृपयवत समझता हैं, हाथ 
में १२ से अनधिक मास की कालावधि के लिये दे सकेगा 


. परन्तु जब इस कंडिका के खंड (क) के अवीन कोई आदेश दे दिया गया 
हो तब राज्यपाल प्रब्नास्पद क्षेत्र के प्रशासन के वारे में साधारण निर्वाचन 


रु 


होने पर परिषद्‌ के पुनर्गठन के प्रइव के लग्वितः रहने तक इस कंडिका 
के खंड (ख) में निदिष्ट कार्यवाही कर सकेगा : 

परन्तु यह और भी कि यथास्थिति जिला था प्रादेशिक परिपद्‌ कों, 
राज्य, के विधान-मंडल के सामने अपने विद्ारों को रखंने का अवसर दिये 
विना इस कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगा 


स्वायत्तशासी जिलों में निर्वाचन-स्षेत्रों के बनाने के हेतु ऐसे जिलों से 
श्षेत्रों का अपवर्जन --आसाम की विधान-सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिये 
राज्यपाल आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि किसी स्वायत्तशासी जिले के 
अन्दर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिये सभा में रक्षित स्थान या 
स्थानों के भरने के छिये किसी नि्वराचिन-क्षेत्र का भाग न होगा, । किन्तु इस 
प्रकार रक्षित न हुए सभा में के स्वान या स्थानों के भरने के लिये आदेश 
४ उल्लिखित निर्वाचन-क्षेत्र का भाग होगा । 
१८. कंडिका २० से संलग्व सारिणो के भाग (ख) में उल्लिखित लक्षेत्रों 





मारत दग संविधान [२६७ 
पप्ठ अनुसूचा 


थर इस अनुसूची के उपन्ययों का स्थगू होना---( १) राज्यपाल-- 
(क) दाध्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से लोक-अधिसूचना द्वारा इस अनुसूचा 
के पूर्वगामी सब अबवा किन्हीं उपवन्धों को कंडिका २० से 
संछग्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी 


आदिमजाति-क्षेत्र को, अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को, 


लागू कर सकेगा तथा ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र या भाग का 
प्रशासन ऐसे उपबन्धों के अनुसार होगा, तथा 
(ख) ऐसे ही अनुमोदन से लोक-अधिसूचना द्वारा, उपत सारिणी से उस 
सारिणी के भाग (ख) में उस्लिखित किसी आदिमजाति 
को अथवा उस के किसी भाग को अपवर्जित कर सकगा । 
(२) उक्त सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिम- 
जाति-लेत्र अबबा ऐसे लेच्र के किसी भाग के बारे में जब तक इस कंडिका 
वी उपकंडिवा (१) के अबीन अधिसूचना नहीं निकाली जाती तब दक 
बवास्विति ऐसे लेत्र अवबा उस के भाग का प्रसाशन राष्ट्रपति, आसाम 
के शाज्ययाल द्वारा, जो उसके अभिकर्ता के रूप में होगा, करेगा तथा 


| के 


हल 


इस संविधान के भाग ९ के उपबन्ध उस में इस प्रकार लागू हंसगे मानों 


कि ऐसा क्षेत्र बा उसका भाग प्रथम अनुसूची के भाग (घर) में उल्छिखित 


जी] 


३) इस कडिया की उपकदिया (२) के। अधीन राप्ट्रपति देह 
अधभिकर्ता के रूप में अपने झुत्यों के निेह]्नन में राज्यपाल अपने 
स्वमियिश से कार्स करेगा । 

2९ पन्‍्वर्काद्धन उपबन्ध --(2) दस संविधान के प्रारम्भ के पथ्चात 

“-+-०-++३+ ५ 
प्रयासननत्र शीघष्मन इस जनसत्ी के अधीन दाज्यपाल राज्य में के 
प्ररका स्थायत्तणासी छिले के छिये जिछा-पर्पद के गठन के सिदे 


अप्ररार होगा तथा जब सके किसी स्वायचभासी लिखे को किसे लिला- 


दडियर इस प्रगयर गठित ने हो सब सता ऐसे लिल्ले का प्रशासन शाम्यपाद 
में निनित होगा सवा सेसे किसे के ४! ८ 28 न 8220: ४7०२० ै 
मतएहन छाया सता रेस छिद के भीतर के लेकों के प्रशानन के झिय्रे #झे 
्ु न ५ द 
सनसनी में. दिये पूर्वंगामी दपचम्धों के स्थान पर सिमी कि 
पुन दी हो लाई दिवाकाी उउश््ाएयं मा राधिन पर निम्भादायसत उपन्‍ूाध 
६६ 7 ः र टः ५ हि 
छाश शो, अपति +- 


७८ ४ 
हि है भारत का संविधान 
अनुसूची: 
(क) संसद्‌ का अथवा उस राज्य के विवान- 
. मंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र में तब तक लागू 


न होगा जव तक कि राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा ऐसा “ 


होने का निदेश न दे, तया किसी अधिनियम के वारे 
में राज्यपाल ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश दे 
सकेगा कि वह अधिनियम किसी क्षेत्र अथवा उस के किसी 
उल्लिखित भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित 
लाग होगा जित को वह उचित समझे ; हे 

(खं) ऐसे किसी क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये राज्यपाल 
विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बने विद्वियम ऐसे क्षेत्र 
में तत्समय लागू होने वाले संसद्‌ के, अथवा उस राज्य के 
विघान-मंडल के, किसी अधिनियम को, या किसी वर्तेमान 
विधि को, निरसित या संशोधित कर सकेगे। 


(२) इस कंडिंका की उपकंडिका ( ) के खंड (क) के अधीन 
राज्यपाल द्वारा दिया हुआ कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता हूं कि 
उस का भतलक्ी प्रभाव भी हो। 


(३) इस कंडिका की उपकंडिका 
सब विनियम तरल्त राष्ट्रपति के समक्ष रखे जायग तथा जब 


अनमति न दे दे प्रभावी न होंगे । 
२०, आदिमजाति-क्षेत्र--- ( १) निम्न सारिणी के भाग (क) और (ख) 


(१) के खंड (ख) के अधीन निर्मित 
तक वह उन को 


में उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भतिर आदिमजातिजक्षेत्र होंगे । 


(२) शिलौंग, कटक और नगरुअ्षत्र में अन्तर्गत तत्समय समाविप्ट 


किन्‍हीं क्षेत्रों को अपवर्जित कर के, किन्‍त शिलौंग के नगर-ल्षेत्र के अन्दर समा- 


विष्ट इतने क्षेत्र को, जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग था, 
सम्मिलित कर के खासी राज्य तया खासी और जयंतीया पहाड़ी जिले के नाम से 


इस संविधान के श्रारम्भ से पर्व ज्ञात लंत्री स मिल कर संयवक्‍त खासी 


जयंतीया पहाड़ी जिला बनंगा 


प्रत्त इस अनुसूची की कंडिका दे को उपकंडिका (१) के 
ह कंडिका ५७- कीडिका $ कुंडिका ८ 


- (छो और (चो, कैंडिका ४, 


ससछ 


कि 





भारत का संविधान [२७९ 
पष्ठ अनुसूची 


का उपकंडिका (२), उपकंडिका (३) के खंड (क), (ख) और (घ) 
और उपकंडिका (४) तथा कंडिका १० की उपकंडिका (२) के खंड (घ) 
के प्रयोजनों के लिये शिलौंग के नगरु्षेत्र में समाविष्ट कोई क्षत्र उस जिले 
के अन्दर नहीं समझे जायगे। 


(३) निम्न सारिणी में (संयुक्‍त्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले से अन्य ) 
किसी जिले के या प्रश्ासी क्षेत्र के प्रति कोई निर्देश उस जिले या प्रदेश के ' 
अति इस संविधान के प्रारम्भ पर निर्देश समझा जायेगा : 


परन्तु निम्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित आदिमजातिज क्षेत्रों 
के अन्तर्गत, मैदानों में के, कोई ऐसे क्षेत्र न होंगे जेसे कि राष्ट्रपति के पूर्व 
अनुमोदन से आसाम का राज्यपाल उस लिये अधिसूचित करे । 
सारिणी 
भाग (क) है 


संयुक्त खासी-जयंतीया पहाड़ी जिला । 

गारो पहाड़ी जिला । 

लसाईं पहाड़ी जिला । को 
नगा पहाड़ी जिला । 

', उत्तरी कछार पहाड़ियां । 
६, मिकिर पहाड़ियां । ६ 


>छ ७5 


र्‌.प्० 


्घु 


भाग (ख ) 


१, उत्तरी पूर्वीय सीमान्त इलाका जिस के अन्तर्गत वालिपारा सीमान्त 
का, तिराप सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला ओर मिसिमि पहाड़ी जिला 


ड्छ [ प्‌ 


भीहें 


+ 


“72 


२, नगा आदिमजातिज्षेत्र । 


१, अनुसचा का संशोवन.. (१) संसद्‌ समय सबय पर विधि द्वारा 
जोड़, परिवर्तन, या निरसन कर के इस अनसची के उपवन्धों में से किसो का 
संशोधन कर सकेगी, तथा जब अनसची इस प्रकार संयोधित की जायें, तव 


२८०] भारत का संविधान 


षष्ठ अनुसूची 
इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देश इस प्रकार संज्ोधित 
जनुसूची के प्रति निर्देश समझा जायेगा | 


इस कंडिका की उपकंडिका (६) में 
३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान 


(२) कोई ऐसी विधि जो 
वर्णित हैं इस संविधान के अनुच्छेद 
का संशोधन नहीं समझी जायेगी । 


तह्का 


सप्तम अनुसूची 
(अनच्छेद २४६) 


सूची १--संघ -सची 


१, भारत की तथा उस के प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिस के 
अन्तर्गत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हें, जो 
युद्व-काल में युद्ध को चलाने और उस की समात्ति के पश्चात्‌ सफलता 
पूर्वक सैन्य-वियोजन में सहायक हों । 


२. नौ, स्थल और विमान वल; संघ के कोई अन्य सद्मस्त्र वलू । 


9, कटठक-क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानोय स्वायत्तशासन, 
ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कट्क-प्राधिकारियों का गठव और शक्तियां, तथा | 


ऐसे क्षेत्रों में गृहन्वासन का बिनियमन (जिस के अन्तर्गत किराये का 
नियन्त्रण भी है) । 


४. नौ, स्थरू और विमान-वल की कर्मशालायें । 


५. शस्त्रास्त, अग्नयस्त्र, युद्धोपतरण और विस्फोटक | 


्ट 
हु 


« अणुशक्ति तथा उस के उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज सम्पत्‌ । 


७. संसद-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अबवा ! - 
यद्ध चलाने के लिये आवश्यक घोषित किये गये उद्योग । 
८. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंघान विभाग । 

९. भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों 
से निवारक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्तित। 


१०. विदेशोय कार्य; सब विषय जिन के द्वारा ,संब का किसी विदेश | 
से सम्बन्ध होता है। 
११. राजनय्रिक, वाशिज्वनद्ूतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व 


२. संक्ष राष्ट्रगंघदन | 


श्र 


२८२] भारत का संविधान 
संप्तेम अनुसूची 


१३. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग 
लेना तथा उस में किये गये विनिश्चयों की अभिपूर्ति 


ह हे विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गई 
संधियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति। 


१५. युद्ध और शान्ति । 
१६, विदेशीय क्षेत्राधिकार | 
१७. नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्यदेशीय । 


१८, प्रत्यपण । 


- १९, भारत में प्रवेश और उस में से उत्पवासन और निर्वासन;: 
पार-पत्र और दृष्टांक । ह ह 


२०. भारत के बाहर के स्थानों की. तीर्थयात्राएं । 


२१. महा-समुद्र या वायु में की गई जलदस्युता और * अपराध; 


स्थल, या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध | 


२२. रेल । 

२३. राज-पथ जिन्हें संसदू-निर्मित विधि के द्वारा या अवीन राप्ट्रीय 
-राज्य-पथ घोषित किया गया हैं । 

२४. यंत्र-चालित जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जल-पथों में 


नौ-वहन और नौ-परिवहन जो संसदु-निर्मित विधि द्वारा राप्ट्रीय'ः जलूझ-पव _ 


घोषित किये गये हैं; तथा ऐसे जल-पथों के पथ त्तियम । 


२५. समुद्र-तौवहत और नौ-परिवहन जिस के अन्तर्गत ज्वार-जड नौवहन 
और नौ-परिवहन भी है; वणिक्‌-पोतीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध 
तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी झिक्षा और 
प्रशिक्षण का विनियमन । 


२६. प्रकाइस्तम्भ, जिन ५ 
सैवडन और: विमातों _की.सरक्षितता के लिये अन्य उपबन्ध भीड़ ).. 


दी 9 8 5 2 


के अन्तर्गत प्रकाशपोत, आकाशदीप तथा 


| 


4 प्र ई 


$ ००. 


भारत का संविधाव (रि८३ 
सप्तम अनुसूची 


२७. वे पत्तन जिन को संसदु-निर्मित विधि या वर्तेमान विधि के द्वारा 
या अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिस के अन्तर्गत उन का परिसीमच 
तथा उन में पत्तम-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां भी हैं । 

२८. पत्तन-निरोधा, जिस के अन्तर्गत उस से सम्बद्ध चिकित्सालय भी 
हैं; नाविक और समुद्रीय चिक्रित्सालय । 

२९. वायु-पथ; विमान और विमान-परिवहन, विमाय-क्षेत्र के उपवन्ध; 
विमान-यातायात और विमान-दक्षेत्रों का विनियमन और संघटन; वैमानिक 
शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपवन्ध तथा राज्यों जौर अन्य अभिकरणों द्वारा 
दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन | 


३०, रेल-पथ, समुद्र या वायू से अथवा यंत्रचालित यातनों में राष्ट्रीय 
जल-पथों से यात्रियों और वस्तुओं का वहन । 
३१. डाक ओर तार; दूरभाष, बेतार, प्रसारण और अन्य समरूप संचार । 


३२. संघ की सम्पत्ति और उस से उत्वित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) या (ख) में उल्छिखित किसी राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के 
विपय में, जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपचन्ध न करे वहां तक, उस 
राज्य के विधान के अधीन रहते हुए । 


३३, संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण । 

३४, देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण। 
३५, संघ का लोक-ऋण । 

३६, चलार्थ, टंकण और विधिमान्य; विदेशीय विनिमय । 

३७, विदेशीय ऋण | 

३८, भारत का रक्षित वेंक । 

३९, डाकघर बचत बेंक । 


४०, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघदित छाटरी । 


८६] - भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 
:_: - (ख) विशेष अध्ययनों या गवेबणा की उन्नति के लिय हैं; अबवा 
(ग) अपराब : के अनुसन्धान या पता चलाने में वैज्ञानिक या 
शिल्पिक सहायता के लिये 


। ६६. उच्चतर शिक्षा या गवत्रेषणा की संस्थाओं में तथा दैज्ञानिक 
और शिल्पिक-संस्थाओं में एकसत्रता छाना और मानों का निर्धारण 


.... ६७. संसद्‌ से विवि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित प्राचीन और 
ऐतिहासिक स्मारक भौर अभिलेख तथा परातत्त्वीय स्थान और अवशेप | 


६८. भारतीय भूपत्त्मिप, भूतत्वीय, वानस्पतिक, नरतत्त्वीय, प्राणकीय 
'परिमाप ; .अन्तरिक्ष -शास्त्रीय संस्थाएं । 
* ६९. जनगणना । 
७०. संघ-लछोकसेवाएं,, अखिल -भारतीय सेवाएं, संघ-लोकसेवा-आयोग । 


७१. संघ-निव त्ति-वेतन, अर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत की 
संचित निधि में से दिये जाने वाले निवत्ति-वेतन | 


. ७२. .संसद्‌ और राज्यों के विवान-मंडलों' के लिये तथा राष्ट्रपति 


और उपराण्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन ; निर्वाचन-आयोग । 


- ७३. संसद्‌ के सदस्यों, राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभाषति 
तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ! 


७४. संसद के प्रत्येक सदन की, तया- प्रत्येक सदन के सदस्यों और 
समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उत्मृक्तियां ; संसद्‌ की समितियों 
अथवा संसद्‌ द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावंज पद 
करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति वाब्य करता । 


* ७५. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार 
तथा अनपस्थिति-छट॒टी के बारे में अधिकार ; संघ के मंत्रियों के वेतन और 


नियल्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनपस्थिति-छट॒टी के 


चारे में अधिकार तथा अन्य सेवा-शत । 


भारत का संविधान [२८७ 


सप्तम अनुसूची 
७६ संघ के और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा .. 


७७ उच्चतमन्यायालय का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार और शक्तियां 
(जिस के अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान भी हैं) तथा उस में ली जाने 
वाली फीसें ; उच्चतमन्यायालय के सामने विधि-व्यवसाय करने का ह॒वेक 
रखने वाले व्यक्ति । है 

७८, उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और भृत्यीं के वारे के उपबन्धों को 
छोड़ कर उच्चन्यायालयों का गठन और संघटन ; उच्चन्यायारूयों के सामने 
विधि-व्यवसाय करने का हक्‍क रखने वाले व्यक्ति ! 

७९ किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्चन्यायालय 
क क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे किसी 
उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अपवर्जन । 


८०, किस्ती राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की श वितयां और क्षेत्राधिकार 
का उस दाज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं 
कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र में विना उस 
राज्य की सरकार की सम्मति के जिस में कि ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियां और 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके; किसी राज्य को आरक्षी वछ के सदस्यों की 
गवितियां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर रेक-क्षेत्रों पर विस्तार । 

८१, कत्तर्राज्यीय प्रव्रजन ; अन्तर्राज्यीय निरोधा । 

८२ छूपि जब को छोड़ कर अन्य आय पर कर । 

३. सीमा-भुत्क जिस के अन्तर्गत निर्वात-शल्क भी है । 


८४ भारत में निमित या उत्तादित तमाक तथा--- 
(व) मानव उपभोग के मद्य सारिक पानों ; 
(ख) अफीम, भांग अं 

सापका 


नये पिनक छासे बाली ओपलियों तथा 


होडकार, दिल्त सी ल्‍ 
की छोड़कर, किन्तु ऐसी जीपबीय और प्रसावनीय सामग्री को अन्तर 
कि जिन में मदसार अथवा उक्त प्रविष्टि 


पदाव अन्यविप्ट हू 
हर जाप 


रू ') 
पक 


कंवे उपकधिका(ख ) में का कोई 


/ ४ दुव बसलदा पर हपादननाल्का । 
# डे न» नन कद 





२८८] भारत का संविधान 
ह सप्तम अनुसूची 
८५ निगम-कर ।'* 


८६, व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से कषि-भमि को छोड कर उस के 
- मूलधन-मूल्य पर कर ; समवायों के मूल-धन पर कर । 


८७; कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के वारे में सम्पत्ति-शल्क । 


८८ कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के वारे में 
चालक | 


८९. रेल या. समुद्र या वायु से ले जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों 
पर सीमा-कर, रेल के जन-भाड़े और वस्तु-भाड़े पर कर । 

९०३) मुद्रांक-शुल्क को छोड़ कर श्रेष्टि-चत्वर और वादा वाजार के सौदों 
पर कर ! 

३१. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, वीमा-पत्रों, 
अंशों के हस्तान्तरण, ऋण-पत्रों, प्रतिपनच्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने 
वाले म॒द्रांक-शुल्क की दर । 


९२. समाचारुपत्नों के क्रय या विक्रय पर तथा उन में श्रकाशित होने 
वाले विज्ञापनों पर कर । 


९३. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 
अपराध । 

९४, इस सची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच, 
परिमाप और सांख्यकी । 

०७, उच्चतमन्यायालूय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के 
विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और शक्तियां तावाधिकरण- 
 क्षेत्राधिकार । ह 

किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों को छोड़ कर इस सची में 
कक [वषयों से किसी के बारे में फीस । े 


भारत का संविसान .. [३२८६ 
सप्तम अनुसची 
९७, सूची (२) या (३) में से किसी में अवशित किसी कर के 
सहित उन सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विपय । 
सूची २.--राज्यशची 
१, सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु असेनिक शर्किति की सहायता क छिग्र संघ 
ल या विमान वलों या किन्‍्हीं अन्य बलों के प्रयोग क्रो अन्तगेत न 


0] 
्ऊ 
न 


२, आरक्षी, जिस क॑ अन्तर्गत रेलवे और ग्राम आरक्षी भी हे । 


न्ध्ज 
हर 


न्याय-प्रशासन ; उच्चतमन्यायाल॒य और उच्चस्यायालय को छोड़ कर 
सब न्यायालयों का गठन और संघठन ; उच्चन्यायाठय के पदाधिकारी और 
सेवक ; भाठक और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रि। उच्चतमन्यायाडय को 
छोड्ट कर सब्र ध्यायारुयों में छी जाने वाली फीसे । 

४. कारागार, सुधारालय, वोरस्टल संस्थायें और तद्गरप अन्य संस्थाएं और 
उन में निरुद्ध व्यक्षि; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिय अन्य 
राज्यों से प्रबन्ध । 

५, स्थानीय शासन अर्थात्‌ नग्र-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिस्य-मं इलों, 
खनिज-वस्िति प्राविकारियों तथा स्थानीय स्वणासन या ग्राम्य प्रशासन 
के प्रयोजन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां । 

६. सावजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; चिकित्साउय और औपधाल्य | 


७- भारत के बाहर के स्थानों की तीथ /यात्राओं की छोड कर ऋय तीघ 
यात्नाएं । 


 मोदक थानों अयात मादक पारमों का उत्मादन, निर्माण, वर्जा, 
परिवहन, क्रम और विक्रय | - 


5. संगहाना और नौकरी के लिय्रे अयोग्य व्यक्तियों की सहायता । 
१०. शाब गा ड़ना शोर कवरस्थान: शब दाह और इमसान | 


११. सूची १ की प्रविष्दियों ६३ 
विष्टि र० के उपबस्धों के अधीन रहते 


६४८ 


थ्ट्र 
७ 


४५५ हे 


६६ तथा सची 
ए शिक्षा, जिस के 


हि 


हे 
थे 
न 


(पं 


२९०] भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 


१२. राज्य से नियंत्रित या वित्त-पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य 
समतुल्य संस्थाएं; संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित से भिन्‍न 
प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख । 


: १३. संचार अर्थात्‌ सड़कें, पुल, नौका घाट तथा सूची, १ में अनुल्लिखित 
संचार के अन्य सावन ; द्राम-पथ ; रज्जुपथ; अन्‍्तर्देशीय जल-पथ और उन 
: पर यातायात, वैसे जलू-पथों के विषय में सूची १ और सूची ३ में के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए; यंत्र-चालित यानों को छोड़ कर अन्य यान । 


.._१४. क्रषि, जिस के अन्तर्गत कृषि-शिक्षा और गवेषणा, मरकों से रक्षा 
तथा उद्भिद्‌ रोगों का निवारण भी है । 


१५. पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के 
रोगों का निवारण ; श्ालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय | 


१६. पर्वरोध और पश्ुओं के अनिचार का निवारण । 


ह १७. सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल, 
अर्थात्‌ जल-सम्भरण, सिंचाई और नहरें, जल निस्सारण और बंध, जल-संग्रह 
- और जल-शक्ति । 

१८. भूमि, अर्थात्‌ भूमि में या पर अधिकार, भृधृति जिस के अन्तर्गत 
भस्वामी और किसानों का सम्बन्ध भी हैं, तथा भाठक का संग्रहण; क्ृपि- 
भ्‌मि का हस्तांतरण और अन्य संक्रामण; भूमि-सुधार और कृषि सम्बन्धी 
उधार; उपनिवेषण । 


१९. वन । 
२०. वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा । 
२१- मीन-क्षेत्र । 


ग २२. सृची १ की प्रविष्टि ३४ वें. उपबन्धों के अधीन रहतें हुए प्रति- 
पालक अधिकरण, भारसप्रस्त और कूक रूग्पदाये । 


भारत का संविधान (२६९१ 
सप्तम अनुसूची 


सं के नियंत्रणाधीन विनियमन और विकास के सम्बन्ध में सूची 
» के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और 
खनिजों का विकास । | 
२४. सची १ की प्रविष्टि ६४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग । 
२५. गैस, गेस-कर्मथालाएं । 


२६. सची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपवन्धों के अधीन रहते हुए राज्य 
के अन्दर व्यापार और वाणिज्य 5 

२७. सची ३ की प्रविष्ठि ३३ में क उपबन्धों के अवीन रहते हुए 

ओं का उत्पादन, सम्भरण और वितरण । 


२८. बाजार और मेले। 
२५, मान स्थापन को छोड़ कर वाट और माप । 
३०. साहुकारी और साहुकार ; कृपिऋणिता का उद्धार । 


३१. पान्यथशाला और पान्थजश्ञालापाल | 


३२. सूची १ में उल्लिखित निगमों से भिन्‍न निगमों का और विश्व- 
विद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन ; व्यापारिक, साहि- 
त्यिक, . वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य अनिगमित समाजें. भौर 
सन्यायें; सहकारी समाजें । ४ ॥ 


३३. नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्दि ६० के 
उपवन्धों के अबीन रहते हुए चल-चित्र, क्रीड़ा, प्रमोद और विदोद । 


३२४. पण लगाना आर जआ । 


३५. राज्य में निहित या उस के स्ववन्न में की कमझालाएं, भूमि और 


३६. सूची ३ की प्रविष्ठि ४२ के उपवन्धों के अधीन रहते हाए संध् 
का प्रयोजनों के अतिरवत सम्यान् का झजन या अधिग्रहण । 


२९२ | । भारत का संविधान 
सप्तम अनसची 


३७. संसद-निमित किसी विधि के उपवन्धों के अधीन रहते हुए राज्य ' 
के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन | ह 


३८. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद्‌ हैँ तो, उस के सभापति और उपसभा- 


पति के वेतन और भत्ते । - हि । 
३९, विधान-सभा और उस के सदस्यों और समितियों की तथा, यदि 
विधान-परिषद्‌ हो तो, उस परिषद्‌ और उस के सदस्यों समितियों की 


शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मक्तियां, राज्य के विधान-मंडल की समितियों 
के सामने. साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थित्ति 
बाध्य करना । : ५ 

४०. राज्य के मन्त्रियों के वेतन और भत्ते । 

४१, राज्य-लोक सेवाएं, राज्य-लोकसेवा-आयोग 


४२. राज्य-निवत्ति-वेतन अर्थात राज्य द्वारा अशवा राज्य की संचित 
' निधि में से देव निवृत्ति-वेतन 


४३. राज्य का लोक-ऋण । 
४४. निख्ात निधि ! 


४८०. भूराजस्व जिस के अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, 
भ-अभिलेखों का बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिये और स्वत्व-अभिलेखों 
के लिये परिमाय और राजस्व का अन्य-संक्रामण भी हे ॥ 


४६. कृषि-आय पर कर । 

“४ ४७. क्ृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क * 
४८. क्ृपि-भूमि के विपय म॑ सम्पत्ति-शुल्क । 
४९. भूमि और भवनों पर कर । 


शर्ड 
५०- संसद से, विधि द्वारा खनिज-विकास के सम्बन्ध में छगाई शई 


परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज अधिकार पर कर । 


भारत का संविधान ह [२९३ 
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५१. राज्य में निमित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर 
उत्पादन-शल्क तथा भारत में अन्यत्र निमित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर 
उसी या कम दर से प्रतिशुल्क-- 


(क) मानव उपभोग के लिये भद्यसारिक पान, ; 


(ख) अफीम, भांग और अन्य पिनक लाने वाली ओपधियां 
और स्वापक किन्तु ऐुंगे औपधीय और प्रसाधनीय 
सामग्रियों को छोड़ कर जिन में मयसार अथवा इस 
प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ 
अन्तविष्ट हो * 


७५२, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये 
वस्तुओं के प्रवेश पर कर। 


५३ विद्युत के उपभोग या विक्रम पर कर । 


५४. समाचार-पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय 
पर कर । 


५५. समाचार-पत्रों में एकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़ कार 
अन्य विज्ञापनों पर कर । 


५६. सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वाले वस्तृश्नों 
ओऔर यात्रियों पर कर ' 
ड्ः 
सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यंत्रचाछित हों 
या नहों तथा जिन में सूत्री ३ की प्रविष्टि ३० के उपबन्धों के 
ट्रामगाड़ियां भी अन्नर्गन हैं, कर | 


अवीन 


५८. पशुओं और नौकाओं पर कर । 
्‌ ५, परचलार | 


६०. वृत्तियरों, ब्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर फूर । 
६ १, प्रतिव्यक्ति-कर । 


२९४] हर भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 


६२. विलास वस्तुओं पर कर, जिन के अन्तगत आमोद, विनोद, पण लगाने 
आर जुआ खेलने पर भी कर हूँ। 


६३. मुद्रांक-शुल्क की दरों के सम्बन्ध में सूची (१) के उपवन्धों में 
उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़ कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रोक-शूल्क 
की दर । बा । 


.. ६४. इस सूची में के विपयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 
अपराध । 


६५. इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को छोड़ 
कर सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और झवितयां । 


६६. किसी न्यायालय में लिये जाने वाले गुल्कों को छोड़ कर इस सूची 
में के विषयों में से किसी के वारे में शुल्क । 


छची ३--समदर्ती छूची 
/ 


१. दंड-विधि जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हैँ जो इस संविधान के 
प्रारम्भ पर भारत दंड-संहिता के अन्तर्गत हैं किन्तु सूची १ या सूची 
२ में उल्लिखित बिपयों में से किसी से सम्बद्ध विपयों के विरुद्ध 
अपराधों को छोड़ कर तैंया असैनिक शवित की सहायतार्थ नी, स्थल 
और विमात बलों के प्रयोग को छोड़ कर। 

२. दंड-अक्रिया जिस के अन्तर्गत वे सव विपय हैं जो इस संविधान के 
प्रारम्भ पर दंड >प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं । 


3, राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अभवा 
समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने 
से संसक्‍त कारणों के लियें निवारक निरीता ऐसे निरुद्ध व्यक्ति । 

४. कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि हे में 
उल्लिखित कारणों से मिवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक 
राज्य से दूसरे राज्य को हंटाया जाना । 


भारत का संविधान [२९५ 

सप्तम अनुसूची 
विवाह और विवाह-विच्छेद; शिगु और अवयस्क; दत्तक-ग्रहण; 
इच्छापत्र, इच्छापत्रहीनत्व और उत्तराधिकार; अविभवत कुटुम्ब और विभाजन; 
वे सव विपय जिन के सम्बन्ध में न्यायिक - कार्यवाहियों में पक्ष इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे । 

६. कृपि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का हरतान्तरण; विलेखों 
और दस्तावेजों का पंजीयन । 

७. संविदा जिन के अन्तर्गत भागिता, अभिकरण, परिवहन-संविदा और 
अन्य विद्यप प्रकार की संविदाएं भी हें किन्‍्तू कृपि-भूमि सम्बन्धी संविदाएं 
नहीं हें । हे 

८. अभियोज्य दोप । 

९, दिवाला और ग्योधाक्षमता । 

१०, न्यास और न्यासी। 

११, महाप्रशासक और राजन्यासी । 


१२, साक्ष्य और इशपथें; विधि, सार्वजनिक कार्यो और अभिलेखों और 
न्यायिक कार्यवाहियों का अभिन्नान । 


१३. व्यवहार-प्रक्रिया, जिस के अन्तर्गत वे सब्र विपय हैं जो इस संविधान 
के प्रारम्भ पर व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैँ, परिसीमा्यं और 
मब्यस्थ-निर्णय । 
१४, न्यायालय-अवमान, किन्तु जिस के अन्तर्गत उच्चतमन्यायाल्य का 
अवमान नहीं हे । 
आहिण्डन, अस्थिरवासी और प्रव्राजी आदिमजातियां। 
१६. उन्माद और मनोवेकल्थ जिस के अन्तर्गत उन्‍्मलों और मनोविकलों 


ड्र्डः ग्स >> उपचार न स्थान रोक 
का रखन या उपनार के स्थान भोहें। 


१७- पशुओं के प्रति निर्देयता का निवारण । 


२९६ | भारत का संविधान 
: सप्तम अनुसूची 
१८. खाद्य पदार्यों और अन्य वस्तओं में अपमिश्रण । 


१९. अफीम विवयक सूची १ की प्रविष्टि ५९ में के उपवन्धों के अधीन 
रहते हुए औषधि और विष । 


' २०. आधिक और सामाजिक योजना । 
२१: वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाघिपत्य, गुट और न्यास । 


/प्जै 
श्र । 


, व्यापार-संघ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद। 


दी । 
९ 


» सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक वीमा; नौकरी और बेकारी। 


२४, . श्रमिकों का कल्याण जिस के अन्तर्गत कार्य की झत्तें, भविष्य-निधि, 
नियोजक-उत्तरवादिता, कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्घक्य-निवत्ति- 
वेतन और प्रसूति-सुविधाएं भी हैं । 


हु] 


२५. श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्ष ण । 


' 

२६. विधि-वृत्तियां, वेद्यक वृत्तियां और अन्य वृत्तियां। 

२७, * भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण 
अपने मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यवितयों की सहायता और 
पुनर्वास । ह 

२८. पर्त और पर्त-संस्थाएं, पूर्त और घामिक धर्मस्व और धामिक संस्थाएं । 

२९ मानवों पशुओं और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाल सांक्रामिक 
और सांसर्गिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे मे फलन 
का निवारण । 

३०. जीवन सम्बन्धी सांख्यकी, जिस के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का 
पंजीयन भी हे । 

३१. संसदू-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा .या अबीन महा-पत्तन 
घोषित पत्तनों से भिन्‍न पत्तन । 

३२ राष्ट्रीय जलू-पथों के विषय में सूची १ के उपबस्धा के 


अधीन रहते हुए अन्तर्देशीय जलू-प्थों पर यंत्र-चालित यानों विपय्रक नौ-वहन 


विधान [२९७ 


मप्यत का सावत 


सप्तम अनुसूची 


४ न पृथों 
पर नौ-परिवहन तथा ऐसे जल-ययों पर पथ-नियम, तथा अन्तदेशीय जदनपथा 


वर बात्रियों और वस्तुओं का परिवहन । 


३३ जहां संसद से विधि द्वारा किन्‍्हीं उद्योगों का संघ हारा निमंत्रण 
छौक-हिन में इप्ठकर घोदित किया गया हैं उन उद्योगों में ब्यावर 


और वाणिज्य तथा उते का उत्पादन, सम्भरण और वितरण । 


> 
। 


३५. यत्र-चालित यान जिन के अन्तर्गत वे सिद्धान्त भी हैं जिन के 


अनुमार ऐसे थानों पर कर लगाया जाना है। 


१5) 


३६, पारखान 


5४७. वाप्पयंद ' 


३८ विद्युत । 
समासार-पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय | 


9० 
भू )० 


४०, संसद्‌ से वित्रि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से सिन्‍ने 


ईरातन्व सम्बन्धी स्थान और अबशेप। 


४६, विधि द्वारा निः्क्राम्य घोषित सम्पन्ति की कृषि भूमि ' सहित 
पभिरक्षा, प्रबंध भोर ब्ययन। 
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शै हा 


कफ कक म्ियार न दिये ज्ञ का दे के 
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रट 


भारत का संविधान 


सप्तम अनुसूची 
४०, सची २ या सूची ३ में उल्लिखित वियय्रों में से किसी 
अ्रयोजनों के लिये जाँच और सांख्यकी ह 

४६. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य नया 


विपयों में से. किसी के बारे में क्षेत्राधिकरार और दावित 





हक 


यों की 


सूची के 
८७. इस सूची में के विपयों में से कियी के वारे में फोसे किस्तु इन के 
अन्तगंत किसी न्यायारूय में ली जाने वाली फीसे नहीं हैं 


अष्टम अनुसूचो 
[अनुच्छेद ३४४ (१) भौर ३५१] 
भाषाएं 
असमिया[ 
उड़िया 


कन्न३ 


« कश्मीरी 


गुजराती 


- तामिल 


० 


तेलग 


गँंंजाबी 


- बंगला 
« मराटी 
२. मलयालम! 


- संस्कृत 
४. टिन्‍्दी 
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यामा:अतु 
न्फ 

न्‍. 
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पोरिभापिकशब्दावील-कष 


भारत अन्न ब्क, ध्जक 4६ 


स्तकारः विधान सभा क धध्यत्त द्वारा समस्त है 
घछ्ििल-भारत-भाषा-विशेषत-सम्ध 
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डालना 


#वी779४07,--प्रतिज्ञान 
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डिश ,--सेंके 
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397.--रुकावट 
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आ.---विधेयक 
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4॥860, (07700,--संध-सूची 9690ह/06-5७४८४ 
4/ए०॥॥000.,---जीविका है 22//26 
8.0978,--उधार पक्का 
.008) ७7९8 ,--स्थानीय क्षेत्र 79॥6%7 96: 
(40227 
3,008/! 8एांपि0पंध९5,--स्थानीय प्राधिकारी 4//6%8४ 96 
काच्याधाप्काड 
],008] 00970 ---स्यानीय-मंडली +0670 9७ ॥॒ स्थानीय गण, (9/॥60090 
शाका्यंत हि (676 
4,0९8) 0009.--स्वानीय निकाय [767022/6 
4047:69/9. 
( द्च « 
4,009) 00एशफ्राताए7/,--स्घानीय शासन थकदात ० 
22027, 
4,000] 50 रा कल 
(४0एशपागञाशा -- स्थानीय स्वशासन 52 
4,00४ प्र0.--बन्दीखाना हकाव2/676 
प्‌, हल सदन (8 
00907 जिं0प82,--प्रथम सद 7/७॥०४/७ 
हर जिक्विकाद 
009.-- उनन्‍्माद ए - 
ड (2 ///८//८ 
[,प्रा॥40,-- उन्‍्मत्त ए हु 
एशक्ाद 
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का 
रपये अ 
अत ७7॥,--१, पोपण 


| श,वनाये रखना 
सहांपराशावा0९ --पोप ण 


जलन >> +>ततह्++त>...................................... 


[, 70डद्सर: 


2... कक्ावर >द्ोनेिक्कट 
60 झदाद 


हि 





8. 07",--वयस्क 

०] 0776४ए.---बहुमत 
०7 (४७४प8,--प रमादेश 
०मप5िएप्रा'.७,---निर्माण 
छिपंधिए & 


७४७०पां0ए 3७!6७--प्रचू ति-सहायता 


७४० ०१.---स् दस्य 

०॥४०.--ज्ञाप 

७7३०७७आप५पए97४7 ,--शीपन 

छ6७70079] ,-- स्मारक 

एशछआओं 06७१ ००ए००५ए,--मनो-वैकल्य 

श७7॥० एछ०8४४7888 »-मनो-दौर्वल्य 

ए७ए०970486 एथ78,--पण्य चिह्न 

[७०८7 87086 7 0व776५ बर्णिक-पोत 

७४४७०९०.---संदेश 

॥97&४07.--न्रैजन 

७7१, सेंचा 
२. सैतिक 

छतात, प्रा0पवे --विकृत-चिंत्त 

तव०7७).--जनिज 

शतिश'को 70980प77088.--ख निज-सम्पत्त्‌ 

' शरण 8श#ी०शा॥०ाऐ,--खनिवसति 

एफ्रांड।श'--मंत्री 


७३७०',--अवय सके 
0॥१70770% -अह्परससख्यक-व्ग 


ज800॥8ए70घ७४ >-कदाचार 
७०१॥१०४/४07 ---छपभेंद 


[०7०७ ,-र्चे 
छ्‌०ए०७०ए /.--धत विधेयक 


879[978. - समुद्र-तीवहत 


ड0एछ70४37,ऋश्चए'5 #0छ8 0055पप7एप्0४57, पाए 05 





7८६७: 
अकात्प्भ्ार्रात 
4267 6%्द दें 2०० 


+ ७३३6८ 


५दकऋएकाव- 

" करवा, 
६७ ७/४- 
डछाध्ददाद 
566699/6 

ग74796 
7१ 6|6१76 
97767क्ाव 
2/6#0-0क97 496 
2/6%0-84%79679/6 
226/09/6 लॉशिष्य 
ह६#४/४-%०6 
36976 €९6 
2;दएदका 

], #छाक 

2, ७6४४6 
क/+-लग/द ग 
2ी॥(6 
सार#क-ब्कगाक् व] 


प्रसूति-साहाय्य, 
॥690४8४ 8276//96 


_#67४-९६<दाँ 


- ॥/ का 


पक्का: 

4%च३कग्राडफुदार वन 

ख्दाछुद 
जी विवंधटकाक 
चकब0/९ चंद 
)/व76 
अात्याक 

खवाप्ट#दाद 

जी कद की मिल 


कि की मर जमकर 


#008774.ऋऋपड ऋ0र ए00क8फरप्रश्पा705%437, 7४8 छका5 


मी 35755 505 है 52054% ४४४७9 


] 


जीता 5 





४[०४९८ए७-७४प७/,--साहूकार 
४०॥०ए ]60 072 .--साहुका री 
307008609,--सदाचार 
30702826.--वन्धक 
0007, -प्रस्ताव 


3[0607॥ 07 (१07800788070,-- विचा - 
रार्थ प्रस्ताव 


० (0च्ा0०000०.--विध्वास 
प्रस्ताव 


०. 7९०-००॥080708,--- 
बविश्वास- प्रस्ताव 
'फ्रांधएको 8708,--नगर-न्षेत्र 
जप्मंथं0थे 00फ्रातं॥08.--नगर-समिति 
जीपांणंफ्ओ (0फ0क्णा,.. वगर-निगम 
राणयलं)0॥॥9,--नगर -पालिका 
शिपाएएकी हक फ्छए8,--तगर- रध्यायान 


0000 


304807 


(७६07,--राष्ट्र 
>वतवगावों परट्टी)ए४३8,--राष्ट्रीय राजपश्र 


४४ '8)8870॥ --देशी यकरण 
+0७॥०४),--नौसेना सम्बन्धी 


रै१एंटु307,--नौ-परिवहन 
0९5४]त'७४,-- समाचार-पक् 
>0॥000,.--नामनिर्देशन 


२०३ 
+४0[१९0,--- 2, सूचना 
के 7 
+२. पचनापत्र 


!। 
न ८४ 


"०6९ के एापतहु -- सिखदित सचना 


ितातीलादता “>अमिसचना 


दा 


२४७४७ ७2७७-46 मनन 





श्र 3े 


लिमशकलक कक 


22/22/22६८ 
पिधलिपीदाए 
0च्रद्ंध2८/& 
सक्राक्रीधाप्ध 
2चरादण्द 
ास्क्षादए व 
#9वच<द्िए्द 
488६-%7'६8- 
[दपद 
4 णएबडद- 
4#रादपए्द 
2ीच्रशचाद-मोहएद 
2चिह6/6-०६क३ 
2ॉकएक्ाद-7लंदुध मात 
खधएुदाक कद: 
रंध्रएुकाद-76606- नगर-द्रांवे, 
का खपरइदाद-7तकरए९ 


८८625, 

८72 7/2 
740%4/#96 

त्यडद्ावाद्ााव 

की क््डटाथ 
<द॥॥0च7)्रथाएं 


हि 7 
2 ६९- कद एवहआद 
वग्रावल्वाद-कर्वा+द 


7 * ३ 
काका चबेंटडवत्त मनोनयन, 
288 0806: न 2222) 222) 
>-ककटबााद-कृबएाद, 


>धएव बत्द्गाद 


>चि6ल्‍्च/द 


४ 


24 एछ0एएाए&एफ्रप8 ४08 00:प्रपएएच70%3॥, पश्प5 
या आप नि कप नम कट सके 


। 





है । | 2/ 9 
है 5 पान न डर प सम 
0 
()0४2&७४07.--आभार 4छद्ाद २9% 
0007.&४07.---उपंजीविका एकदुगएा6 घंधा, म्यक्राधाद 
(00090.--चु गी (रकपः 
. 08४6706.---अपराध 44द#ध्वाव: 
(0706,.--पद लक 
(0709'.--पदाधिकारी अधचबदाधापकाप 
0#09] 7०४6७706.--पदावास 2246६ 60686 
(0)770707.---अभिप्राय 49#7%7696 राय, 2१6५६ 
(0760७7.--- १ आदेश ]. 46886 
२ व्यवस्था 2, 79 6704४/96 
0706० 77 ('0ए००ं].-- परिषद्‌ आदेश 2दाबंडप्थद-46९26 
07067 8#७7००782.-- स्थायी आदेश 96097 46९86 
0797%70७,-- अध्यादेश 469 666९० 
072७7४ं५७&४पै07.--संघटन 44%ह॥4०06 
(097.--स्वामी होना 49677 / 0706 
0छ7067/.--स्वामी > 5०6ग्रा 
0णएथा्ंए,स्वामित्..|३|३ ण्द्क्रार्धणक 
९? 


एकात07.--क्षमा “मत ाा मास 6 777 6 /2///72 


ए७9776077.---संसद्‌ 869786वं 

एक" ए---पक्ष . शवान्यराध 

एकार्फ्रशह90---भागिता बराक 

7888.---पारण 7क7दकाव पा 
उक्वापॉक + रीपिआव 


[288860.-- पारित 


(2988[007.---पो रपत्र 2दाव-कृ्ा/व 

ए0७78.--शकस्व शिव 

7ए9ए.--वैतन एसक्ाए्य 
4५67 


[26४७०९,--शान्ति | 
?60ए7ं४7५ पार्म8त०म००.--आर्थिक 4/06/प्द [806- 
क्षेत्रािधकिर. ववर्कीती/्काद 
7?७0०४ए---ज्ञास्ति 22202 
]. /.६7707/6, 


3027--- लम्वित रे 
ए७0608--१ मे रच गाव ० निलिनिित या 9. [कग्राकाप्काएए __ 





डक 
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॥। 





पा 
2 ह 8 





एशाओईं07,--निवृत्ति वेतन 

260900,--लोक 

एक७एरां5ञ07,-- अनुन्ना 

रिक्षणा--अनुन्ना 

एशफ्‌०ए७ 8४0088४07 ,--शाइवत्त 
उत्तराधिकार 

रिश्ादृपांह0,--परिलब्धि 

267807.---ध्यक्ति 

40078078/ ]8७,--स्वीय विधि 

7?6४४४07.,-- याचिका 

शिह8०४.--जल-दस्यूृता 

92]08 0 ,-वकारूत करना 


7]69,67,----वकील 
70॥698,--आरक्षक 
70॥009 707९९,---आरक्षक बल 


20॥06 50800॥ ,--धाना 
90709 ० ॥राहप्रा'0008 ---बीमा -पत्र 
ए०% वृधका'क्त्रं0०.--पत्तन निरोचा 


205805४0॥.---स्ववश 
2088,-- | ६. पद 

३२. स्थान 
26907 --चक्ति 
27९४४फ॥०.--प्रस्तावना 
97060९8०९,-.- अधिमान 
770[एरप08, -प्रतिकृूछ प्रभाव 


9॥९906 ---पीठासीन 


शिल्शंतेजा।,-- राप्दुपति 

[का 0४ि८ए7.--अवि प्ठाता 

0 72228 पंशशातं0ा ,--निवारक 
के निरोध 
श्र अगपरा॥8८--धघान मंत्री 


एड एक 

#//06॥ 

4१ 

4एमक - परमट,. शक 

464एद/6 ए#(&/6 
काशा।कदाद 

गिकाशकवप्रध्।2 
एछात्त 

6096 णादा॥ 
अद्क्ाक् 

दाद -66392४/6 
शिददाक्ाद 

पक्राधछद 

#हांडाद 
-47०एआपवॉ:6 
_7दा29706/6 
िप्राक 

काह्ा्प्व 

32974 -%6#9 
2द/दि|व, 
78707 6: 
श्ष्क्ण्व््क 

3, 766 

2, 2#क्राद जगह, 76०६६? 

्दात। 

2द्ंप्रण्दगाय 

चाह म्रफाप्क 


अीादाफयांद 
क्रावच्रादए0. 


/>प्राप्यर्एाह 


जनता, 7पआरपाद: 


अर्जी, 4४ 


कब्जा, (68॥6 


प्रध्यासीन, 
70/00/2272 785 


रीवडाप्रिकृदा:, 

46677 द'6 

22008 200 
ग्तल्ग्या।व 

7 ५2//2 28] 


5 ाप++..त#त#.__॥/४ गराएं 
बम व मनन 


इमाम अर मनन 








29807 ,-- का रावास 

2ि7800"',---का रावन्दी 

2पर्8888,--विशेषाधिकार 

20068 पएा'७.--प्रक्रिया 

2/'09888.---आदे शिका 

2700]87788907.---उद्घोष णा 

7700]87097907 0 -77700'28700ए,-- 
आपात की उद्घोपणा 

200 70४09.--उत्पादन 


207068807 ---वृत्ति 

7027076,->-लाभ 

- [2/079#स्‍०0 ---प्रतिपिद्ध 
70/0॥99907.,--प्रतिषेष ॥ 
ए707#7979079, ज्ञाप5 0.--एतिपे ६-लेख 


ए70775807ए 7066,--म्सरी नोट 


]70#णए880०,--प्र ब्यापन 

77009 266.--अचार करता 

77099. --५६ सम्पत्ति; 
२, रिक्ध 


770790०7079४ 78[9'880768/07,.-- 
अनुपाती प्रतिगिधित्व 


]0"0[08%,--प्रस्थापना 
[ए7700९2८०७४,---प्तत वाद 


(0708607007,--१, अभियोजन 
२, अभियुक्ति 


]270ए70606.---पर तु 
ए+#0ए06०76 शितते --भविष्य नििवि 


एफए0एां08.--प्रीन्‍्त , 
[070एस्‍8707--उपवन्व 
9705ए9.--अतिपन्नी 
ए9प्0080 07 ,---अकाझन 


अ 0 ए7५५, छत ऋ000 20055प7४५फ00प१0 ४ ७।, प्रहरशद 


8:08 
कंदी, न्‍ीकावा 


८६८ ////ध2। 
क्राबकायट 
€मधकाप:द/6 
॥6॥ ८206४ (॥ 
#///22/0 
छए्बकाग्मीकाकद 
4%ा6 न्‍गि 
९६७/००४/१6१६ 
एक्ब्ककाद 


जेल, 


फएाछ 

/_क्छाःद 

2८ 2//८7///0/0/// 

20 /277//2////, 

72 6/8870९64- 
20 /22॥ 


32679७86/४ 700/6 वचन-पत्र, 
एच्रटवआव-कृधाव 


पेथा, 686 


-वावएुवककाप् 
2चल्दाद दापा6 
3. 6 6॥%6/ 

2. लिन 
470. 9746 
॥7776/7706 


आस्ति स#ा7 


77द6कृग6 
2८/22/0222 
7, 4छह#9तुंक्ाप्द, 
2. 40धरप्रदाए। 


2द्ा्रत(ए 


कणं३/१३४६. 
ग्ंबाए 


2क्ष्तांद 
छएऊच0बावात्व 
22/6#कदता 
ावाव्रब्धाद 


न मनन नल नल पटरिए 


प 
2007ए47,फ्राप5 70% 00%85प्7फए77स्‍0ज457, १फ़/आ5 शा 


| 
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29प्ञी)॥60 0९09, यप्ट्र-ऋण 
एचा#0 तंशा॥कातेठ5,--सार्वजनिक 
अभियाचनों 


7प76 ॥९७॥४॥)॥ -- लोक स्वास्थ्य 
एफ)76 700709907,--- 
सार्वजनिक अधिसूचना 


709॥0 07.00',--- सावजनिक व्यवस्था 


एचए॥0 80ए08 -- 0077880॥ 

लोक - सेवायोग 
॥0॥0 इ७7७ए7008,-- लोक सेवाएं 
शगह),--दंड देना 


शिप्राए)0778 40 06 0070, -- कर्तृम भिष्रेत 


2 5] 





॥/2/////(/20/, 


7 7/2/ 222५2 सरकारी अभियाचना, 
दहप्च्ट्दाक जिक्र 
बछह#ं॥९दगाक 


06-09 


967०८ ००४८... लोक-अधिसूचना 
क्द्ाशड्प्रत्क्ाक 22८2, 
96/0च०77:6 22/28/0220 
20७/६०००/॥८ 


>गोक-न्ट०व३०७० 


/0णंद-8९००१/६॥ 
>द्ावेंक बंटहठ 


ीकाएंककव0॥8:- 
4226. 





ऐप्श00क्‍07,- बहँता 
शिघ्रशा000700 --निरोधा 
छऐप९४ध0०7॥ ० 89 ,--विधि प्रश्न 
(ैएणपा,--गणपूर्ति 

(शा0 एतापद्वा।0,--अधिका र-पृच्छा 


आम आय आय 53.“ दम लीन कल 








पिश्लोक्ापक,--रेल 
पिक्षातिदा।0,--अनुसमर्थन 
09% ,-- सनसमर्थन 


पिट्क्तातह, 50 --प्रभम पठन 
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॥86०७ 96 (78७]097),--भावती 
फि७०07प्रा०ाते ,--सिपारिश करना 
]३260077770708फ00 ---सियारिश 


[१७००० --अभिलेस 
२७७०-९१, 6007% 07.---अभिलेख-न्यायारूय 


"98९07 त उं008,--हघिकार अभिलेख 


_फि6७"प्रॉफाश्फ,--भ र्ती 
88०फए०॥३४,--आवत्तेंक 
.26०१०७४७०॥ ,---विमोचत 
-2०१०श7४ं०7 ०9/268.--विमोचनमार 
]86७६४१७४७७.---निर्देश 
[607॥9४0०ए,--शुधारालय 
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श्व्छ् 
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59७ए7728.--व्यावृत्ति 
50]6006.---अनुसू ची 
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80॥०6ए०१ (४४४॥९,---अनुसूचित जाति 
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ह जनजाति 

560) मुद्रा 

5868/8,--स्थान 

560 9078,--विभाग 

86७7० .--प्रतिभूति 

8670706 ---दंडादेश 

56"ए70०,-- सेवा _ 

86"एा0७ 0क7'४०8,-- सेवा- ॥र 

868807.---सत्तू 

9]979.--अंश 

ह8]6र्पी.---बेरीफ 

शिंगए]6 प्रक्यर्शशि'89)8._ ए०6,-- 

एकल संक्रमणीय मत 

छझपतंगड सिए१.--निश्लेपनिधि 

8॥0४78.--उपवेशन 
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89886, #7886070 0.--वाक्‌-स्वातन्त्य 
9री.--कर्मचा री-वुन्द 
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8६8(९,- राज्य रीदाएह 22 
8६808 [्रा।तै5,--राज्य-विवि हा 660 कह 
छ०00: €गक्ा8०,. श्रेष्ठि-चत्वर 000000७७७॥४ 
879-ताशंड07,-- उपविमाय त्क्क्श 0ह्वुद 
दिपी)]000,---- अबीन, 27466 
२. विंपय ० गदर 
8७४०]७७ गराक्ाछ',-- वाद विषय 7 कब खंगीव॥द 
8ए9०-त796९ ०रिटक'--अबीन बधिकारी हक चाह- 
805000550॥ ---उत्त राधिकार एम्रद्ाद्बाध्रदाव 
800005507',--उत्त राबिकारी एहदाचबाडदा7 
500,--व्यवहार छाना 7 पद्एक्रोधाव विद: 
800880,-- मताधिकार री।वावदा॥।ध्राछ 
800 (पी --व्यवहार बाद 79 दएक्वाक प्व्ं॥ 
5िएणातत70,--आद्वान #70/0//८/ 
शि्पएथ]लशावेशा००,--त्रवीक्षण. , :6/0/शएद 
जिप्ररृशपराश्यते०ा६,---अबी क्षक सबाताओदाद 
जि 0रराक५,--अनुपू रक 47097 
90 जाया ह79770,--अनुपूरक. 4790707द/ 6 
अनुदान च्रशप्धंधशद 

50700 (077 क्षातै .--सर्वोच्चि 5ि।ए०टट् 

समादेश बध्ग्रावदेंटड्ध 
5ए[१९770 (0प75,--उच्चतमन्यायारूय एलट्बाँच भाव - 

79/6२६/६/७ 
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485४03,--कर उदचाक 

पड, 0शोमट5,--आाजीविक्ा-कर 
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485, 98॥88,---विक्रव-कर 





पड, पछापाव98!,---सीमा-कर 
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[७४३७० $, --किसान 
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पृछाप्रा०,---पंदावधि 
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गृ५॥७.--हक्क 
पगुताउ--पथ-कर 
गु+७08,--व्यापार 
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छठ 
छावनी ,---(/800077076 
जञ् 


जगह.---2086 

जननणता ---(/9॥975 
जन-जाति.--4)७ 

जनजाति-द्षेत्र .0५4॥)3] 088 
जनजाति-परियद्‌, ५98] (१0घालथं 
जल-दन्युता,--2909 

जल-्रॉगरण ,--0प्रपं॥0१ 8] छः७६0५8 
जामिन,....38॥] 

जांच करना,--(ृण्ां।-0 
जिला.--2050६ 

बिछा-गण ,---])8 9८६ उ0्छाे 
दिझा-निधि,--)86९+ आते 
जिदा-स्थायालूय .--)8040$६ (6 
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जीविका.--जएशं))00पं 
जुआ.--(कात)78 

जुर्माना किया,-ींग्र0त 
जेल,--औिव507 
ज्वार-जल,--वितेक्कों एकाछ/8 


द्ल 


ज्ञाप--शै0ा॥0 
ज्ञापन.--07707987 6 प्रात 


टं 


टंकण ,---(/07826 
टांच,---.४॥80॥ 


ट्राम.---87छ859 
ट्रामगाड़ी,--- ७7087 


ड 
डिक्नी,---2680 66 


त॒ 
तत्समय,--07 6 #॥76 9णाहु 
तत्स्थानी,---(४07709[0070708 
तदर्थ,--.0 8 ॥00 
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तीर्व .-.883089707 
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दातव्य,-- (:४9प668 
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दावा,--() ७ां।ए ह 
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देय,---.766 
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दोष-प्रमाणित.--(/०एएशां००वे 
दोपष-सिद्धि .--(४०7शं०गा०ा 
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इृूत,---(४8777!॥78 
हिंगृही -- 3-0877:07/8 
ह्ितीय-पठन,---360070 7'880५778 
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-- 207769ए 
धन -विवय क 0709 -ण।॥ 
घरं,-्िक्षंती 
चर्मस्व,---थि!60ए9779778 
चंघा .---000प00#07 


त्त 


नक्ष ,-- 26987 
नमरक्षेत्र,-- चपयांणंएकं 87१98 


मगर-दामवे,--रिपाऑंणएश दशक | 





नगर-निगम.--पशांलएक 00फण:व४०ा 
गरूपालिका,--पिएंलंए0७&॥#8ए 
नगर-रथ्यायान--पगांथएशे पाए 
नगर-समिति,-- ४ प्राांभरएक 00फाएा5600 
. नागरिकता, ननं5श०४ 9 

नाम-निदर्शन,-- ए077॥966 

वावधिकरण.,- 2 तीाशा।8/ ए 

निकाय,---300ए 

निशक्षेप-निधि - शिंतयंगरठ रात 

निखात-निधि ,--77088प7"8 67006 

निमम.-- (0707७४07 

निग्रम-कर,-- (४07007क007॥ 5 

निगमन ,-- 77007.0079#07 

निगम-निकाय ,---3009, (४0906 

निदेश ,--.)7780007॥] 

निधि,--मीएवे 

निवद्ध.--ह6.2800७7/०0 

निवन्धचन,-- ९९8 97%&४ 07 का 

निबन्धन,- छापा 
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धावते #प्रत्े00-"0थ707'9)। 
नियन्त्रण,---(/070970] 
नियम,--हिप्रा9 
नियवित,.-- 0 0]207707707 
निथोजक-उत्त रवादिता, - -जि0]00ए0' 3 
]80॥0% 

नियोजक-दातव्य,-- शिएए0एण०/" 3 8- 

9४४४ए 
निरसन,-- हि००0७) 
निराकरण करना.---#0702७(6 
निरोध ,---(४५8(00 9 
निरोघा.-- (२ए७४/७776 
निर्णय,-- ००१ ४7707६ 
निर्णायक मत,--+0887708 ४06० 
निर्देश,--९ई(४/९06 
निर्धारण,---.38808थशाए 
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पिर्वन्धन,--हि0छपठमणा - || 

निर्माण---शि!प्रिएपर'0 

निर्यात. 5 00०४ 

निर्यात-कर.-- 4७007 कफ 

निर्यात-शुल्क.-4ेऊ007 पैएफ 

मिर्योग्यता.--2 89067 

निर्वचन.-- 77/70/0700 ि07: 

निर्वस्तीयत.---700960#0 

निर्वसीयता.---06080809 

निर्बंहन.---280॥07"29 

निर्वाचक-गग--- 7000") 00)/020 

निर्वाच्चक नामावलठी.--760007७ ए08 

निर्वाचन (ए.). --५)९0६ 

निर्वाचन (0.,).-- 90७॥#0: 

निर्वाचन-अधिक रण. -- 00007 7परी)एए७। 

निर्वाचन-भायुवतत.--गि००वंणा (.00एग8- 
0707 

निर्वाचन-क्षेत्र---(.0॥896प070ए 

निर्वाचित.--3900७त 

निर्वासन.--७7॥800%007 

निर्वाह मजूरी.-- ॥/एं8 ए820 

निलम्बन (ए.).--७ए४एथावे 

निल्घन[7.).--५िघछ0७0907 

निवारक-निरोध .---32/'0007%7ए8 तै0076 07 

निवृत्त होना.-- दि0४90 

निवृत्ति--रि०क्रोशा0गा 

निवृत्तिचेतन.-- ?िशाडंंता 

निर्षेध.2070909 

निषिदच,--70फांत तक 

निष्ठा, --&॥098708 

नौंदवा, --रि०2स्‍50० (९.) 

नौकरी -- गए 0एफाता 

नोकरी-कर,-- रत 9]0एफा०7६-६७5% 

नौकाधिकरण.---.8 व फ्ए 

नो-परिवहन.--र७ 8७७00 

तो-सेवा सम्बन्धी. --प४ एक) 

न्पत्त करना. वरतएए5६ 

लायपातिका-उच्तांणंछ०ए 


4]. 
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न्यायाधिकरण,.--ए/पाःके 

न्यायाविपति.--र० ४४7०० 

न्यायाधीश. परप29 

न्यायालूय--- (0 

न्यायालय-अवमान 00 शा ७ 00प्राव 

स्यायिक-कार्यटीति.--एपंछ॑को 900068व- 
78 

त्यायिक-कार्यवाही-- थे ए0ी 0०७ 70088. 
78. , 

न्यायिक मुद्रांक.-- थपरदार्थक्कों #क॥ 98 

स्यायिक शक्ति--रेएदींशंकश 90४97 

न्यास.--- 77 धर 

त्यूनन,-- 20748 


पृ 


पक्ष का 

पण लगाना.---36# 

पण क्रिया, ---30#४00 8 

पण्य चिहू न. ७/०॥97488 रक्षा: 
पत्त.---('80॥% (7.) 
पत्तन-निरोधा.--?07% एुप्र'७7036 
पर-कर.-- 0 

पथ-नियम.---रिप्री० ० ६)0 70७ 
पद,--26४ 
पद. 000 

पदच्चुत करना.--->)577783 
पदत्याग.---+ि.89 808#0 

पद वारो.70प्रशाफै०फक 0 60. 0709 
पदाधिकारी. 00097 

पदावधि --0॥पा'8 

पदावास.-- (0७) 709709708 
पदेन,--४रि5-000 
परकीकरण.---.ह078४707 . 
परमादेश.--४90वै४7 ४8 
परन्तु.-20ए069 
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: परामशे.-- (/07शा6860% 
परित्यजन,.. 6987 007:7096 
प्रित्याग.- 4087 त07म्ञालाईई 


परिचराण.---896892 पक्का दें 

परिपालन,-- 40 00707 

परिप्रश्न.-- स्‍0५एपए 
परिलब्धि.---207ताएंआं ६9 

परिवहन.-- /7७&78]00"+ 

परिवहन, -- (७77 828 
परिव्यय,---(/08४#$ 

परिपद्‌.- 7०फाली 
परिपद्‌-मादेश.---07वैंक' ॥॥ 00एली 
परिसीमन, -->७॥77629#07 
परिसीमा--- तक 8707 

प्रिह्र,-- १ि७7788:07 

परिहार विवेबक,-- ि!! 0 उधव०ाएं0फए 
परोक्ष निर्वाचन.--गरति6% छे९०९म्रंण 
पर्यवेक्ष ण॒ .--78000#07 
पर्यालोचन.---20॥097968 

पशु-अवरोध ,.-- (६6006 ?0ए7वते5 
पंचाट.---6 छाए 

पंजी.-->२०४४+श' 
पंजी,---+७४४56०7४७५ 

पंजीवन्च न,-- +ि७ट/7४४07 
पंजीयन,---+ ९88078/7070 

पात्रता, --ग्रि8ु/0ए 

पात्र 6 

प्‌ र-पत्र.---2855.077 

पारण--- 2888 

पारित,.-- 2853९ 
पारितोपिक.--(०ए०/एपें 

पारिश्रमिक .--+ िणा प्राथकछति0) 
पावती--+0८शंए6 (90707) 

पीठासीन होना.---'९8700 
पीठासीनपदाधिकारी---२व०थंतीग8 ०ी०सआ' 
पुनरीक्षण .---२०४7आ०7 

प्नविचा र-स्यायाल्य.---(0ए7+ ०्ग #9]068) 
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पुनविछोकन,---२७७+७ए- 
पुर:स्यापन, [500व0७९ 
पुरस्थापना---770 व॥लांणा 
पूर्त.--]&ाप ए 
पूर्ते घामिक धर्मस्व,-- (66896 कातें 
#082005 €75प०ए- 
7076 


(067 %96 व8- 
#पर्ति0ा 

पूर्व मंजूरी, -- ?9ए70प8 80907 

पूरे सम्मति,---279ए0098 00788:%# 

पूंजी,-- (५92 

पृष्ठांकन,-- रा60786 

पृष्ठांकित्त----ग्रिशत07'89पं 

पेशगी .-- 2 तैए&700 

पा.---20868आंणा 

पोप ण.-- 2&४77607087008 

पोषण करना ,-- श्यएआंछाए 

पौरत्व.-- 8207४ 9 

प्रकट करना.---7)300 एशआ'ए 

प्रकाशन.-- ?प्र008#07 

प्रक्रि].--27000पप्रा'० 

प्रस्यापन, ---२7"077748866 

प्रश्न हण.--- 27:88: 

प्रचलित ,--(/प्राप'0प 

प्रचार करना.--+ 0[9882४0 

प्रतिकर.---(707]09758 0] 

प्रतिकूल असर डालना,--- ००४ छाशू।पी- 
टंधाए 

प्रतिकूलता,-- (07 60707 


पृत संस्था 
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प्रतिरल प्रभाव, - शिशुंप्रता०० 

प्रतिकल प्रभाव डालना,-- 3 700 96 
प्रदेलंवी5 

प्रति-हृति.-- (००95 

प्रतिज्ञान,-- मिड छ 07 

प्रतिनिचि.--रिए.]आ९08शआाऑय ५ € 


प्रतिनिधित्व, रिल[ृ080र0ा) 
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प्रतिरक्षा,---209006 

प्रतिलिपि, (४०99 
प्रतिलिप्यधिकार,--(/07977876 
$तिवेदन,---+७[१०+ 
प्रतिव्यक्ति-कर,--(४शूऑ४४व०00 85 
अप्रतिपिद्ध,--शि'049709व0 
प्रतिषेष,-.27099क्‍007 
प्रति-शुल्क,---(707709"एशंए १ तप 68 
प्रतिषेध लेख,--एजंक 06 एएठआंफ।र00 
प्रतिसंहरण,--4७४ए०४६४0 

प्रत्यक्ष निर्वाचन,---)77806 ७9७०४07 
प्रत्यय,--(/०त।६ 

प्रत्यय-पत्र ,--+७६66078 07 0७9॥6 
प्रत्यवानुदान,- ४०098 04 >#७पं॥ 
प्रत्यपण,-॥्रि508 ती0॥ 
प्रत्यामूति,---(ताक्षाक्रा१009 

प्रथम पठन,--की'86 7880789 
प्रथम-सदन,---,09७७ सि0पघ्र59 
प्रधान-मंत्री --279770 'क्तांउडछ' 
प्रपत्न ,.त.#0777 

प्रभाव,---रिए्आ09 
प्रभ,---90एशएशंहुत 
प्रभुता.---80ए2'७४27॥7 

प्रमाण-पत्र .---(/0छा'त096 
एमाणीकरण,---.है पती67900क0707 
प्रमोद-कर,--000फकं।॥7076 (5 
प्रयुकति,---.0०ए708007 
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प्रयोग.---१रि507080 

प्रविलम्वन हि ७]000४७ 
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5 विप्टि,--थि।तए 
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प्रवेशन,---.8 00685707 
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प्रशान्ति--7 ७7 वर्ण ए 
प्रशासन,---.8 079)5#670णा 
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प्रसूति साहाय्य,---9607786ए 70० 
प्रसूति सहायता,---(860छ७0ञ7४ए 7०० 
प्रस्ताव,-.06007 
प्रस्तावना.-?7'80870]6 
प्ररधापना.--270]908&] 
प्रावकलन.--7्रध#7700 
प्रादेशिक आायुक्‍त,--+08079) (.0॥07778- 
श07097 
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार.--७770एंथ वंघाप॑- 
इत60807 
प्रादेशिक निधि ,--२6६2078)] एाते 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र.--ततर्णदां 
००७0 6प्रणशा०ए 
प्रादेशिक परिपद्‌.--रि०७70०॥७) 00पराणी 


प्रादेशिक भार.--0प्र079) ०तकवा'हु08 
प्राधिकार.--.है पि0ाप9 (89.) 


प्राधिकारी.--.6परठाव/9 (007.) 
प्राधिकृत.--.5 प 05९० 
प्रान्त.-..20 0706 

प्रापण,-- 20०७:४८ 

प्राप्त होना.---.-8 ०७७४७ 
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